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भारतीय संविधान सभा 
बुधवार, 46 नवम्बर, सन्‌ 949 ई. 


भारतीय संविधान सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली में प्रातः: ॥0 बजे, 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ राजेद्ध प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा-( जारी ) 
“अध्यक्ष: हम अब ललेंगे...... 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम) मेरा एक ओचित्य प्रश्न 
है। पुनरीक्षित संविधान-प्रारूप हमें उपलब्ध हुआ था उसके पश्चात्‌ शुद्धियों की सूची 
के रूप में हमें बहुत सी श॒द्धियां भेजी गई थीं--वह थी सूची सं. , और मैं 
समझता हूं कि पुनरीक्षित प्रारूप को सदन ने सूची । के सुधारों के साथ स्वीकार 
किया था। उसके पश्चात्‌ उसी दिन, अर्थात्‌ इस मास की 4 तारीख को एक 
और सूची हमें दी गई थी--वह थी सूची 2। फिर कल एक और बड़ी सूची 
हमें भेजी गई थी--वह थी सूची 3। इन सूचियों में कुल मिला कर 200 से 
अधिक परिवर्तन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या सदन का यह विनिश्चय 
कि “संविधान के पुनरीक्षित प्रारूप पर इन शुद्धिसूचियों के साथ विचार किया जाना 
चाहिये' शुद्धि सूची सं. 2 तथा 3 पर भी लागू होना चाहिये। वे हमारे पास उस 
समय आई थीं जब कि हम प्रारूप को शुद्धि-सूची सं. । के साथ स्वीकार करने 
का विनिश्चय कर चुके थे। दूसरे शब्दों में, क्या शुद्धि-सूची 2 तथा 3 का पूर्ववर्ती 
प्रभाव होगा। यदि उनका प्रभाव पूर्ववर्ती होगा तो उनसे बहुत कठिनाई उत्पन्न हो 
जायेगी। कुछ संशोधन केवल औपचारिक ही नहीं, वरन्‌ सारवान भी थे। इससे सदस्यों 
के इस अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा कि वे इनके निर्देश से संशोधनों की सूचनाएं 
दे सकते हैं। वे विनिश्चय के पश्चात्‌ परसों तथा कल भेजे गये थे। इससे बड़ी 
बात यह है कि मेरे कुछ संशोधन, जिन्हें मैंने पेश नहीं किया था, चुराये गये हें 
और उन्हें उन अंतिम शुद्धि-सूचियों में शामिल कर दिया गया हे। 


“अध्यक्ष: क्या आपको उन शुद्धियों पर भी आपत्ति है जो आपके संशोधनों 
से चुराई गई हें? 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: नहीं। में इसके लिये मसौदा समिति का अत्यन्त 
आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह सम्मान प्रदान किया है। 


* इस चिह्न का अर्थ यह है कि यह अंग्रेज़ी वक्‍तृता का हिन्दी अनुवाद है। 
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*अध्यक्ष: जेसा कि मुझे पता लगा है, वे शुद्धियां केवल शुद्धियां हैं, उनमें 
वही बात है जो पहले थी, और जो मुद्रित प्रारूप में मुद्रक की गलती के कारण 
नहीं आ सकी। मैं समझता हूं कि शुद्धियां वे ही हैं, कुछ और नहीं। अत: सब 
शुद्धियों को मसौदा समिति द्वारा पेश किये गये संविधान का अंग समझना चाहिये। 


अनुच्छेदों का संशोधन-( जारी ) 


अध्यक्ष: में अब अन्य अनुच्छेदों को जल्दी जल्दी लूंगा, जिनकी सूचना आई 
है। मैं अब सूची 4 को लेता हूं। 


अनुच्छेद 32 पर संशोधन सं 548 है जो मसौदा समिति का संशोधन है। 
*एक माननीय सदस्यः सूची सं. 42 


*अध्यक्ष: हां। हमने सूची 2 को कल समाप्त किया था, और अब मैं सूची 
4 के संशोधनों को लूंगा। 

*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रदेश तथा बरार: जनरल): सूची 3 का क्‍या 
हुआ? 

“अध्यक्ष: में सूची 3 को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वह देर में आई थी। 

*डॉ. पी.एस. देशमुख किन्तु सूची 3 केवल छोटी-सी सूची है, श्रीमान्‌। 

“अध्यक्ष: किन्तु सूची 3 समय के पश्चात्‌ आई थी। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, उसमें जरा सी ही देर हुई थी, और क्‍योंकि 
हम अधिकांश संशोधनों पर विचार कर रहे हैं अत: उस पर भी कृपया विचार 
कर लिया जाये। 

“अध्यक्ष: जेसा कि मैं कह चुका हूं मैं किसी संशोधन विशेष को उसके 
गुणावगुण देख कर पेश करने दूंगा। यदि कोई सदस्य उस पर जोर देगा, किन्तु 
सूची के रूप में मैं उस सूची को नहीं लूंगा। 

*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, मेरा मतलब सूची 3 के संशोधन सं. 530 
से ही है। 

“अध्यक्ष: उस पर हमने कल विचार किया था। 

*डॉ., पी.एस. देशमुख: क्या हम उसे पेश किया हुआ समझ लेंगे? 

*अध्यक्ष: हां। अब मैं सूची 4 को तथा अनुच्छेद 32 पर संशोधन सं. 548 
को लेता हूं। वह मसौदा समिति का है। मैं देखता हूं कि उस संशोधन पर कोई 
संशोधन नहीं है। अत: मैं उसे पेश किया हुआ समझ लेता हूं: 

“कि अनुच्छेद 32 के खंड (4) में, 'रंहत5$' शब्द के स्थान पर ्रशा! 

शब्द रख दिया जाये। 
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फिर अनुच्छेद 48 और संशोधन संख्या 549 है। अब इसी संशोधन में 
प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना का पेश किया हुआ संशोधन भी आ जाता है। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत: जनरल): मैं उस संशोधन को वापस 
लेता हूं। 


“अध्यक्ष; आप उस संशोधन को वापस लेते हैं, और हम उसके स्थान पर 
इसे स्वीकार करते हैं। सं. 549 इस प्रकार हैः 


“कि अनुच्छेद में (0 वगराएजाए ॥6 छालट05 ण गांला जात तापश्ा। टथ6 
जालापकरा? ०0ए5 भाव 28४८४ धा0 0 छाणांता।एगर पथ 89पश्टा।श' इन शब्दों के 
स्थान पर 09 कञाठइशाणाए भाव काएाएणजाए ॥6 9९९१४ 24 फञाणाणा!ंतगाए 6 
इवरपशाशि ण ०095 जात 2४४०5 बात जाल गीला थाव धाश्ठा। ०४०! ये शब्द 


रखे जायें।” 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रासः जनरल) क्‍या मैं यह सुझाव दे सकता हूं. 
कि अनुच्छेद 06 को तथा उस पर सूची 7 के संशोधन को ले लिया जाये? 


“अध्यक्ष: इसके स्थान पर। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: नहीं वह स्वतंत्र है। 
अध्यक्ष: मैं उसे बाद में लूंगा। 


अनुच्छेद 48, संशोधन सं. 55। इस पर एक संशोधन सं. 68 है। मेरे 
विचार में वही मसौदा समिति का नवीनतम संशोधन है? 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः हां, श्रीमान। 

“अध्यक्ष: में कौन-सा लूं? 68 को ले लू? 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सं. 68 अंतिम संशोधन है। 

“अध्यक्ष: अनुच्छेद 48 पर तीन संशोधन हैं-.55], 552 तथा 553 । 


*भश्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हमने उन सबको हटा दिया है और संशोधन 
सं. 68 ही अन्तिम है। 


“अध्यक्ष; केवल एक ही संशोधन है? 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः हां। 
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“अध्यक्ष॥ ओर हम अन्य खंडों को वैसे ही रहने दें? 

*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः हां श्रीमान। 

“अध्यक्ष: सूची 6 का संशोधन सं. 68 । 

“कि अनुच्छेद 48 के खंड (5) के स्थान पर, निम्न खंड रख दिया जाये: 


(5) $फरांब्ल 00 हा फ़ाठ्रशंग्रंणा$ णी गांड (!णाहाप्रांणा था। एण भाए ]89 
77346 9 एश्क्राश, ॥6 20क॥038 एफ इशएण०८९ ण 9९805 इशणाए 
गा वी वातवांक्ा #७पवा क्राव &९८0प्रा5$ ॥6फएुशापतला। 204 (6 
बवाा॥/ाएट ए०एछ5$ ण 6 (णाएाणीक्ष क्राव 0प्रशांग-0लालव 
8॥9|] 96 5प्रटा] 35 749 96 [725ट८779९0 99 #प25 ॥9846 99 ॥6 श€॥ंवला। 
भीला' ८णाश्परॉधांगा जात ॥6 ((णए70॥6 भाव 4प्रशाता-0शा०१). 7 


[(5) इस संविधान के तथा संसद निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की प्रशासनीय 
शक्तियां ऐसी होंगी जेसी कि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से परामर्श करने 
के पश्चातू राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।] 


अध्यक्ष: इस पर संशोधन सं, 593 है, श्री राज बहादुर का। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन सं. 593 तो गिर जायेगा, श्रीमान। इस 


संशोधन के कारण वह अब उपयुक्त नहीं रहा है। 


है। 


*भ्री राज बहादुर (मत्स्य का संयुक्त राज्य): मैं इसे पेश नहीं करना चाहता। 


“अध्यक्ष: तो फिर में अनुच्छेद 222 को, तथा मसौदा समिति के संशोधन 
555 को लेता हूं। उस पर किसी सदस्य का कोई संशोधन नहीं है। 


“कि अनुच्छेद 222 के खंड () में, "फ्ञ6 श८्डंतथा 789" इन शब्दों के 
पश्चात्‌ '्वींटा 2णाइप्रान्चांणा जाती 6 (फरार गप्रष/0० ए 09! ये शब्द प्रविष्ट 
किये जायें।'' 


“अध्यक्ष: फिर अनुच्छेद 288--संशोधन सं. 556 । यह भी मसौदा समिति का 
इसे कल पेश किया गया था। 


अनुच्छेद 39, संशोधन 557 । 
*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वह भी पेश किया गया था। 


“अध्यक्ष: सं. 558 कल पेश हुआ था, 559 भी। फिर हम अनुच्छेद 347 


तथा संशोधन सं, 560 पर आते हैं। 
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*आ्री आर.के, सिधवा (मध्य प्रदेश तथा बरार: जनरल): सं. 557 तथा 558 
की क्‍या स्थिति है? 


“अध्यक्ष: वे कल पेश हुए थे। अब हम अनुच्छेद 347, संशोधन 560 पर 


आते हें। 


“कि अनुच्छेद 347 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रखा जाये: 


347. 


[347. 


५7९टांचा [70गंड798 #छंद्राफर€ /0 (काह#48९ 570/5९0 69 ६ ४2९९ां०/ ० ॥7८ 
?%फर्क्रादांगा री व 3धांए--()9 38 0लाक्ात 0शाए 7306 ॥ 79 72०, 
6 /6800॥ 739, ॥ ]6 5$ $457९6 ॥9/ 3 5प्र)/शव्ा॥9] [॥0007॥0णा 
णएी॥6 90%फपाभाणा एा 3 8906 व€शा४ 6 प्रड52 एण भाए [ा2११2९ ४00एशा 
एज गला 0 98 76९00श॥5९06 ४9ए 090 592९, कार्ट 09 5परी |भ27३2९ 
8॥9 3850 96 गीली ॥600९॥5९6 पाठप्रशा0प्रा 090 949९0 0 भाए 


कि कट 4 


?भा 8060 0 फटा 9प!005$९ 358 6 799 57०८9. 


किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध: तद्विषयक मांग की जाने पर यदि 
राष्ट्रति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त 
अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य 
द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को 
उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये 
जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः श्रीमान, आप आगे बढ़ें, उससे पहले क्‍या मैं आपसे 
प्रा्था कर सकता हूं कि मुझे संशोधन सं. 53। पेश करने दिया जाये जो 
सं. 530 से आनुषंगिक है? मैं उसे सूची 3 में से औपचारिक रूप में ही पेश 
करूंगा। वह आनुषंगिक संशोधन है, और यदि इसे स्वीकार किया जाये तो वह 
आवश्यक होगा। 


*अध्यक्ष: में उसे पेश किया हुआ समझ लूंगा। जब मतदान का समय आयेगा, 
तब मुझे स्मरण करवा देना। मैं इसे पेश किया हुआ समझता हूं। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: यह अतिरिक्त अनुच्छेद 340 क के विषय में हेै। 


“कि अनुच्छेद 340 के पश्चात्‌, निम्न नया अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


“3403.() ॥॥6 €शञतला। 799, थीं ८णाहइप्रॉधाणा जाती ॥6 (0एलाणः 


० रिव्रागाथापांती एा 3 898, 029 एप) व0ाीटभाणा), 59०८९ॉजि ॥6 
९2४९5, ८एग्धञाप्राा]65 0 छथा5 0०, ० शाणफ,$ शांत ८88४९४ 0 
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[ श्री पी.एस. देशमुख] 


९णगधगधप्रा65 एञंएा 9, 0 ॥6 छपा005९8 ण 5 (णारापा०णा), 06 
546९०77०१ 00 96 “89९९ण़क्यत (855९5 जा ॥6]900 (0 ॥4/ 99. 


(2). काल एगाकाशलशा ॥439, 09 8एछ, वाटीप्रव की छा ७छटाप्रवट ॥#णा ॥6 [8 
णए 320फ्रग्नञत (35525, 59०टॉ०त का 8 707 0९0०7, 455प720 प्रात 
2]9756 () भा 2886 0 ८ण्धपज 7 9थ ० ० 207 शांत ५ 
८8४6 0 ०ण्धधपरा ऐप $8ए९ 38 िरट$शाव 3 ॥0९क्रा०णा 55प९व 
पा0क' ॥6 5206 ९8प5९ जावे] ॥0 926 एथा०१त एज थाए 5फ्रेडटवफला 
॥0वीट्थ्रांणा, 7 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम (मद्रास: जनरल): श्रीमान, यह संशोधन नहीं है, 
किन्तु यह तो मूल अनुच्छेद को प्रत्यावर्तन है। संशोधन सं. 53] वास्तव में संशोधन 
नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य मूल अनुच्छेद को बनाये रखना हे। 


*अध्यक्ष: यह बात पूर्णतः: ठीक नहीं है, कुछ परिवर्तन हैं; यद्यपि साररूप 
में कोई परिवर्तन नहीं है, तथापि शब्दों में थोड़ा सा अन्तर है। 


खैर, फिर हम संशोधन सं. 605 पर आते हें, और वह श्री नज़ीरुद्दीन अहमद 
के नाम में हे। 


*थ्री नज़ीरूद्दीनी अहमदः में इसे पेश नहीं करना चाहता, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: अनुच्छेद 379 । 


*शथ्री टी.टी, कृष्णमाचारी: श्रीमान, हम संशोधन सं. 48 को स्वीकार कर 
रहे हैं और इस लिये सं. 568 को पेश करना अपेक्षित नहीं हे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, अन्तिम प्रार्थना के रूप में मेरा निवेदन है कि 
मैं केवल एक संशोधन को पेश करने के लिए कुछ आतुर हूं और वह है अनुच्छेद 
379 पर संख्या 535। 


“अध्यक्ष: नहीं, में नहीं समझता कि मैं उस संशोधन को पेश करने की अनुमति 
दे सकता हूं। यह बिल्कुल नया अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में जो कुछ है 
यह उससे बिल्कुल उल्टा है। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता, मुझे खेद हे। 


फिर हम अनुच्छेद 388 को लेते हैं, और उस पर संशोधन संख्या 566 है, 
श्री कृष्णमाचारी। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हां ये सब संशोधन संख्या 566 से 570 तक, 
पेश किये जाते हें। 
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“कि अनुच्छेद 388 के खंड () में, “काठ एट्ग्रंवथा ण 6 एगंणा! इन 
शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे हैं, (6 [गत ० पाक! 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड () के प्रथम परन्तुक में .्राश्ञांणा०त ॥ 05 
370९6€' इन शब्दों के स्थान पर 'श्राआंणा०१ श॥ 05 ०४75०! ये शब्द रख 
दिये जायें।” 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड () के प्रथम परन्तुक में, ॥6७7/०४5०पाए 9 596! 
इन शब्दों के स्थान पर +ल्ा05थागगरर? 3 शि0शा९6 0, 35 ९ ०४६९ 799 9८, 
8 596! ये शब्द रख दिये जायें।” 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड (]) के द्वितीय परन्तुक में, ॥०छा०5थाग्राए 8 
$/9०! इन शब्दों के स्थान पर 4ढाट्थाग्राए 8 श0जा।०८ 0: 8 896! ये शब्द 
रख दिये जायें।” 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड (]) के द्वितीय परन्तुक में, ॥.6टांडभाए८ 
2 55270]9 0 779 $[8८! इन शब्दों के स्थान पर ॥€शांडाए९ 4552770]9 ए [4 
शिण्णमार6 9 ण 6 ०णा6०्णाकाए 8406 07 0ए 4 9890, 38 ]९ ०७5९ 749 
४०” ये शब्द रख दिये जायें।” 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 388, संशोधन संख्या 6॥8 और 62 | 
(संशोधन संख्या 68] पेश नहीं किया गया।) 


*भश्री एच.वी. कामत (मध्य प्रदेश तथा बरार: जनरल): श्रीमान, मैं संशोधन 
62], 622 तथा 623 को पेश करना चाहता हूं। 

अअध्यक्ष: हां। 

*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 

“कि सूची 4 के संशोधन सं. 568 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड 


() के प्रथम परन्तुक में एथशा ७ ० इन शब्दों तथा वर्ण को हटा दिया 
जाये।” 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 570 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड 
(।) के द्वितीय परन्तुक में, 'एव॥ & ० इन शब्दों तथा वर्ण को हटा दिया 
जाये।” 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 570 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड 
(]) के दूसरे परन्तुक में, ॥० [.९5897ए९ 45४९॥७]९ ०0 [4 ७96९! इन शब्दों 
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के स्थान पर, 6 [€शांड4ए९ 455677]ए 0एी ॥9 066 णा एण 6 ०णा8- 
59ण9काए 996 07 ए॥4 996 शाीशारएलः 5प्टा 3५६४०१७०।५ 435 9260] ८०0॥- 
»गप्रा०0” ये शब्द रखे जायें।” 


श्रीमान, ये संशोधन अनुच्छेद 388 के खंड () के परन्तुक से पैदा होते हें। 
यह परन्तुक उन स्थानों की रिक्तियों को भरने के विषय में हैं जो अनुसूचित जाति, 
मुस्लिम या सिख सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा सभा को छोड़ने पर पैदा होंगी। 


मुझे तो यह कठिनाई दिखाई देती है। केबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान 
सभा के निर्वाचन निर्वाचन-मंडलों के द्वारा होने थे, जिसमें प्रांतीय विधान-मंडलों के 
सदस्य हैं और अलग मतदाता भी थे जैसे जनरल, सिख और मुस्लिम सम्प्रदाय 
थे। यह बात मेरी समझ में आ सकती थी यदि अनुच्छेद 388 के खंड 
(]) के इस परनन्‍्तुक में जो निर्देश हैं वह केबिनेट मिशन योजना में उल्लिखित 
जनरल, सिख तथा मुस्लिम सम्प्रदायों के लिये होता, जिस योजना के अंतर्गत यह 
सभा चुनी गई थी। किन्तु श्रीमान, इस परन्तुक में अनुसूचित जातियों, मुस्लिमों तथा 
सिखों का उल्लेख हे, परन्तु जनरल सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है। अनुसूचित जातियों 
को यहां रख दिया गया है। 


अतएव मैं अनुभव करता हूं कि हमने, कुछ हद तक, इस विषय में 946 
के केबिनेट मिशन की योजना को छोड़ दिया है जिसके अधीन यह सभा बनाई 
गई थी। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि केवल प्रथम अनुसूची के भाग- 
क में उल्लिखित राज्यों का ही यहां उल्लेख क्‍यों किया जाये। यदि आप प्रथम 
अनुसूची को देखें तो आपको पता लगेगा कि उसमें तीन भाग हैं-भाग-क, भाग- 
ख और भाग-ग। भाग-ग के तीन एककों-अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग तथा दिल्ली-- 
की तो 946 की केबिनेट मिशन योजना में भी चर्चा थी। अतएव प्रथम अनुसूची 
के भाग-क के राज्यों में जो बात लागू थी वह भाग 'क' के कम से कम इन 
तीन राज्यों पर तो लागू होनी ही चाहिये। किन्तु अब भाषा को बदल कर जनरल 
के स्थान पर अनुसूचित जातियां कर दिया गया है, अतः मेरे विचार में यह अनुच्छेद 
388 प्रथम अनुसूची के सब राज्यों पर लागू कर देना चाहिये, चाहे वे भाग 'क' 
के राज्य हों, चाहे भाग 'ख' के राज्य हों, चाहे भाग “ग' के राज्य हों। इसी उद्देश्य 
से मैंने पहले दो संशोधन भेजे हैं (सं. 62। तथा 622), अर्थात्‌ अनुसूचित जातियों, 
सिख या मुस्लिम जाति के सदस्य द्वारा सभा त्याग करने पर जो भी स्थान रिक्त 
हो उसे यथासाध्य उसी जाति के सदस्य द्वारा भरा जाना चाहिये। यह प्रथम अनुसूची 
के भाग-क के राज्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि भाग ख में 
उल्लिखित कई राज्यों में विधान-मंडल हैं, मैसूर में विधान-मंडल है, त्रावनकोर-कोचीन 
में भी विधान मंडल है: और मध्य भारत में भी, मुझे विश्वास है कि एक 
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विधान-मंडल है। इसलिये भाग-क के राज्यों पर जो उपबन्ध लागू हैं वे इन राज्यों 
पर भी लागू होने चाहियें। 


मेरे अंतिम संशोधन सं. 623 का भी उसी वस्तुस्थिति से संबंध है जिसका 
मैंने अभी अभी हवाला दिया है। मसौदा समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन में लिखा 
है कि ॥॥6 [८छा59ए6 455९७ ० 9 $9४०' इन शब्दों के स्थान पर 
+ 6835] 47ए6 455९॥9 ण ॥9/ शिएजाारर ० ॥6 ८णारफ्रणावाए $096 0 एण 4 
$(9०९ ४६ [6 ०४४९ 789 ७९” ये शब्द रखे जायें। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मसौदा 
समिति इस अनुच्छेद को प्रथम अनुसूची के भाग क के राज्यों पर ही लागू करना 
चाहती है। किन्तु मेरा संशोधन इससे भी आगे बढ़ जाता है। वह उसे अधिक व्यापक 
बना देता है; उससे वह प्रथम अनुसूची के समस्त राज्यों पर लागू हो जाता है, 
चाहे वे भाग 'क' के राज्य हों, चाहे भाग 'ख' या “ग' के। हम सबको ज्ञात 
है कि कुछ राज्यों में कोई विधान-मंडल है ही नहीं। मेरा संशोधन यह है कि 
यह अनुच्छेद उन समस्त राज्यों पर लागू किया जाये जहां कोई सभा या विधान-मंडल 
है चाहे वह राज्य प्रथम अनुसूची के भाग क में हो, या ख अथवा ग में हो, 
और केवल प्रथम अनुसूची के भाग क के ही राज्यों पर लागू नहीं किया जाये। 


श्रीमान, मैं संशोधन सं. 62, 622 तथा 623 को पेश करता हूं तथा सदन 
से उन पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 394 पर मसौदा समिति का एक संशोधन (सं, 574) है। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 394 में, (60' इस संख्या के पश्चात्‌ '(324' यह संख्या प्रविष्ट 
की जाये, और '388' इस संख्या के पश्चात्‌ '39!” यह संख्या प्रविष्ट की 
जाये।” 


*भथ्री जसपतराय कपूर (संयुक्त प्रांतः जनरल): क्‍यों मैं आपकी अनुमति से 
संशोधन संख्या 572 के विषय में कुछ कह सकता हूं? क्‍या मैं मसौदा समिति 
का ध्यान इस ओर आकृष्ट करके उससे यह पूछ सकता हूं कि क्‍या उन्होंने 366 
को भी अनुच्छेद 392 के उपखण्ड (3) में रखना अपेक्षित नहीं समझा है, क्योंकि 
अनुच्छेद 366 भी इस संविधान के पारित करने के बाद एकदम लागू हो जायेगा। 
अनुच्छेद 366 परिभाषाओं के विषय में है किन्तु उसी अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति 
से भी कई कृत्य करने की आशा की जाती है और इसलिये गवर्नर-जनरल को 
अनुमति होनी चाहिये कि वह 26 जनवरी को इस संविधान के आरंभ से ये कृत्य 
कर सके। 


*अध्यक्ष: किन्तु अनुच्छेद 366 परिभाषाओं के विषय में हे। 
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*थ्री जसपतराय कपूरः अनुच्छेद 392 के प्रस्थापित खंड के अन्तर्गत यह 
सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, 
अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वार और अनुच्छेद 39 द्वारा जो शक्तियां दी गईं 
हैं वे इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत अधिराज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोक्‍्तव्य 
होंगी। मेश तो यह निवेदन है कि शायद यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 
366 के अधीन जो शक्तियां प्रयोक्‍तव्य हैं उनके प्रयोग करने का अधिकार 
गवर्नर-जनरल को भी अनुच्छेद 392 के खंड (3) के अधीन दे दिया जाये। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 366 के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं होना है- 
उसमें केवल परिभाषाएं हें। 


*भ्री जसपत राय कपूर: श्रीमान, उसमें शक्तियां भी हैं। क्या मैं आपको उसके 
खंड(2), (2), (22) तथा (30) का हवाला दे सकता हूं? ये विविध खंड 
हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति से कुछ कृत्यों के करने की आशा की जाती हेै। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 394 के अधीन, अनुच्छेद 
366 इस संविधान के पारित होते ही लागू हो जायेगा। किन्तु यह आवश्यक 
नहीं है कि इस अनुच्छेद विशेष के विषय में गवर्नर-जनरल को राष्ट्रपति की 
शक्तियां दी जायें, क्‍योंकि, जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा है, ऐसा कोई कृत्य नहीं 
है जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नर-जनरल को करना पडे। इस अनुच्छेद के 
खंड (2) का जो विशेष हवाला दिया गया है वह अब लागू नहीं होता क्योंकि 
खंड (2) को निर्वचन-खंड से हटाकर अलग रख दिया गया है। जहां तक खंड 
(2), (22) और (30) का सम्बंध है वे ऐसी शक्तियां हैं जो गवर्नर-जनरल 
द्वारा प्रयोक्तव्य नहीं होंगी और उसे अंतरिम काल में उनका प्रयोग करने की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा बाद में नया संविधान लागू हो जाने पर राष्ट्रपति शक्ति 
ग्रहण कर लेगा। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र के सुझाव में कोई तथ्य 
है यद्यपि इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः श्रीमान, संशोधन सं. 572 में अनुच्छेद 324 शामिल 
है किन्तु वह अनुच्छेद 394 द्वारा लागू नहीं होता। अत: इसमें यह त्रुटि हे। 


“अध्यक्ष: संशोधन सं. 574 है जिसमें वह बात आ जाती है जिसे आपने उठाया 


है। 
फिर, प्रथम अनुसूची के संशोधन। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग क में, "ए्वप्राणा०४ ण $48८४! इस उप-शीर्षक 
के अंतर्गत "ग़्ञढ (ढम्राण9 एी ग6 5926 ए 80०709५...” इन शब्दों से आरंभ 
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होने वाली तथा फाब-श0ठजालंब! वपनंइतंलांगा “८2, 4947' इन शब्दों पर 
समाप्त होने वाली कंडिका को हटा दिया जाये।” 


“अध्यक्ष: इनमें से एक संशोधन पर श्री सिधवा का संशोधन सं. 63 है। 
*थआ्री आर.के. सिधवा: मेरा संशोधन यह हैः 
“कि संशोधन सं. 575 को हटा दिया जाये।” 


जैसा कि हम प्रथम अनुसूची में देखते हैं वहां राज्यों के राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख 
है। पहले खंड में आसाम के राज्य का निर्देश है, उसे रहने दिया गया है। बंगाल 
के राज्य को रहने दिया गया है। किन्तु तीसरे खंड को, जिसमें बंबई के राज्य 
का निदेश है, हटया जा रहा है। अन्य राज्यों के विषय में भी उपबंध किया गया 
है। मेरी समझ में नहीं आता कि बंबई को विशेषतः हटाने के लिये इस संशोधन 
में क्यों लिखा गया है। उसके स्थान पर कुछ नहीं लिखा जा रहा है, और मुझे 
आश्चर्य है कि बंबई राज्य का उल्लेख न करने का क्‍या कारण हे। अतः मैंने 
सोचा कि इसे नहीं हटाना चाहिये जब तक कि कोई विशेष कारण न हो और 
उसके स्थान पर कुछ रखने का उपबन्ध न किया जाये। मैं अपना संशोधन पेश 
कर चुका हूं किन्तु मैं मसौदा समिति से यह जानना चाहता हूं कि इस खंड को 
हटाने में उनका उद्देश्य क्या है। मैं इस पर तब तक टिप्पणी नहीं कर सकता 
जब तक मैं यह न जान सकूं कि इसे हटाने का उद्देश्य कया है। मैं तो यही 
कह सकता हूं कि इसे रहने देना चाहिये। 


*थ्री के.एम. मुन्शी (बंबई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री सिधवा ने संशोधन 
सं. 575 का निदेश किया है। इसे हटाने का कारण यह है कि अब उसकी 
आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि भारत सरकार ने समुचित आदेश पारित कर दिये 
हैं जिससे कि सिरोही के भाग इस अनुसूची के अनुवर्ती भाग के अंतर्गत आ जायेंगे। 
यह पृष्ठ 82 के ऊपर की चार पंक्तियों में आ जायेगा: 


“68 ए ९३० ए ॥6 णगाीशः 94658 वा 5 ?्वा। ४09 ८07]77$6 6 
(शा)णा65 जाता ग्रारता॥2०9 एणर ॥6 20एग्रालाट्शाशा ए ॥5 (णागीपाण 
जार ०णाए52९6 गा ॥6 ८07९%णावााए श0णज़ा66 भाव ॥6 शा।॥0765 णा0ए॥, 09५ 
जाप णएी था एकल 739१९ प्रात 5लटांणा 2904 एज ॥6 (00एथाशशशा ए पातवा4 
43९०, 4935, एल वशधल्वांव०(ए 9९0० इपढा एण्ालारलाला फैथाए 


बवााओडशारत 38 ॥ ॥69 [्रगाल्त क्॒मा ए व शिए्राएट, 
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[श्री के.एम. मुन्शी] 


[इस भाग के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-दक्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट 
होंगे जो इस संविधान के आरंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के राज्य-द्षेत्र 
में तथा ऐसे राज्य-श्षेत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधिनियम 935 
की धारा 290 (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर ऐसे प्रारंभ 
से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे 
हों।] 
सिरोही का एक भाग अनुसूची के इस भाग के अंतर्गत आयेगा तथा दूसरा 
भाग पृष्ठ 83 की अंतिम कंडिका के अंतर्गत आयेगा। अतएव इस कंडिका की 
अंतिम पंक्तियों को रखना आवश्यक नहीं रहा है। 


*थ्री जयनारायण व्यास (संयुक्त राज्य: राजस्थान): श्रीमान, एक सूचना चाहता 
हूं। श्रीमान, क्या सिरोही के नरेश ने या किसी ने कोई संधि पर हस्ताक्षर किये 
हैं कि सिरोही के दो भाग करके एक भाग को बंबई में और दूसरे को राजस्थान 
में मिला दिया जाये? 


*थ्री के.एम. मुन्शी: मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न यहां उपयुक्त है। मैं तो 
केवल सांविधानिक स्थिति को समझा रहा हूं कि हमने इसे क्‍यों हटा दिया है। 
क्या किया गया है यह प्रश्न तो समुचित क्षेत्रों से पूछा जाना चाहिये। 


*आ्री जयनारायण व्यास: सांविधानिक रूप में सिरोही को दो भागों में बांटना 
उचित नहीं है, जब तक कि जनता ऐसा न चाहे। मुझे इस पर आपत्ति है। 


*“भ्री के.एम. मुन्शी: जैसाकि मैंने कहा है यह भारत सरकार की नीति का 
प्रश्न है, और माननीय सदस्य को समुचित प्राधिकार के लिये माननीय उपप्रधान 
मंत्री से पूछना चाहिये। यहां इसका स्पष्टीकरण करना मेरा काम नहीं है। 


*आ्री आर.के, सिधवा: मेरे मित्र श्री मुंशी ने संविधान के पृष्ठ 8] तथा 
82 का उद्धरण दिया है। किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है वह अतीव स्पष्ट नहीं 
है और मैं उनकी बात को समझ नहीं सका। 


“अध्यक्ष: अब राज्य इस कंडिका में उल्लिखित दो श्रेणियों में से एक या 
दूसरी में आता है। राज्य का एक भाग प्रथम श्रेणी में आता है और दूसरा भाग 
दूसरी श्रेणी में आता है। 


*आ्र आर,के., सिधवाः: आसाम तथा बंगाल के नये प्रदेशों का उल्लेख है किन्तु 
पंजाब भी नया प्रदेश है, जो विभाजन द्वारा उत्पन्न हुआ है और वह रखा जाना 
चाहिये। अन्यथा केवल अंतिम खंड रहना चाहिये। 


“अध्यक्ष: श्री सिधवा ने जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि बंगाल का उल्लेख 
क्यों किया गया है जब कि पंजाब का उल्लेख नहीं किया गया है, क्‍योंकि दोनों 
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ही विभाजन के कारण ही बने हेैं। मैं समझता हूं कि पंजाब में आजकल कुछ 
राज्यों के अंश समाविष्ट हैं और इसलिये वह इस अंतिम कंडिका के अधीन आयेगा 
जब कि बंगाल के विषय में यह बात हे कि बंगाल में कोई राज्य नहीं मिलाया 
गया है और इसलिये बंगाल का विशेष उल्लेख किया गया हे। 


*थ्री जयनारायण व्यासः श्रीमान, मैं समझता हूं कि सिरोही के विषय में कुछ 
आदेश पारित किये गये हैं। चाहे वे आदेश कुछ भी हों, मैं उनके विषय में चिन्ता 
नहीं करता। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुसूची । में तीन भाग हैं। भाग 
में वे क्षेत्र शामिल है जो प्रांत कहलाते हैं, भाग 2 में वे क्षेत्र शामिल हैं जो 
केन्द्र द्वार शासित हैं तथा भाग 3 में वे क्षेत्र शामिल हैं जो अब राज्यों के संघ 
हैं। मैं सिरोही के नाम को इन तीनों भागों में नहीं पाता। अब यह कहने मात्र 
से कि परदे के पीछे ऐसी ऐसी बात हो गई है इस प्रश्न का हल नहीं होता। 
सिरोही में आज किसी का शासन नहीं है। हमारे समक्ष जो संविधान पेश किया 
गया है उसके अनुसार सिरोही भारत में है ही नहीं। वह भाग , या 2 या 3 
किसी में नहीं है। यदि आप करतञाकाशण्णालंब वैपाइतंलांणा 4०, 947' इन शब्दों 
पर समाप्त होने वाले शब्दों को रखते तो सिरोही बम्बई में शामिल हो जाता। किन्तु 
इन शब्दों को हटाकर आपने सिरोही को बम्बई से निकाल दिया है, किन्तु उसे 
आपने भाग ।, या 2 या 3 में नहीं रखा है। इस प्रकार संविधान में एक भूल 
रह गई है, और मुझे आशा है कि श्री मुन्शी या मसौदा समिति के कुछ सदस्य 
कृपया इस बात को स्पष्ट करेंगे, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। 


*अध्यक्ष: जहां तक मैं समझता हूं, सिरोही का कहीं उल्लेख नहीं है और 
कई अन्य राज्य भी हैं जिनका कहीं उल्लेख नहीं है, क्‍योंकि वे किसी न किसी 
प्रांत में मिला दिये गये हैं। वे राज्य जो प्रांतों में मिला दिये गये हैं अब उन 
प्रांतें के अंग बन गये हैं। वे राज्य जो कहीं नहीं मिलाये गये हैं भाग ख में 
अलग दिखाये गये हैं। सिरोही का एक भाग बम्बई में मिला दिया गया है और 
कुछ भाग अन्य प्रांत में मिलाया गया है और अब इसका कहीं उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं है। अतएब अब तीसरी कंडिका का अन्तिम भाग लागू नहीं होता। 
अब उस पर “प्रांतातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम' लागू नहीं है। मैं तो समझता हूं कि 
स्थिति ऐसी ही हे। 


*भ्री जयनारायण व्यास: आप जो कुछ कहते हैं वह मैं समझता हूं, श्रीमान, 
किन्तु मैं इस स्थिति से अधिक संतुष्ट नहीं हूं। 


“अध्यक्ष; वह अलग बात हे। 


*भ्री जयनारायण व्यास: अब श्रीमान, सिरोही का विभाजन कर दिया है। इस 
समय राजस्थान में सिरोही समाविष्ट नहीं है। मुझे यह पता है। जनता की इच्छा 
के बिना सिरोही का विभाजन करना सिरोही और राजस्थान के लोगों के साथ तथा 
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स्वयं न्याय के साथ ही अन्याय करना है। मैं सरकार के कार्य का, जो परदे के 
पीछे किया गया है, नरम या प्रबल विरोध करता हूं, कि वह ऐसे समय संविधान 
में हस्तक्षेप कर रही है जब कि भारत का संविधान बन रहा है और सिरोही का 
नरेश कुछ कह नहीं सकता है और जब कि सिरोही के लोग बम्बई में मिलाये 
जाने का विरोध कर चुके हैं। यदि श्री गोकुल भाई जो बम्बई का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और जो एक बार सिरोही का प्रतिनिधित्व करते थे, वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट 
हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। 


*कंवर जसवन्त सिंह (संयुक्त राज्य: राजस्थान): श्रीमान, सिरोही के सम्बन्ध 
में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई हे, जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है। अन्य 
भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उनके नरेश संधि-पत्र द्वारा अपने 
राज्यों को प्रान्तों में या राज्य-संघों में मिलाने के लिये सहमत हो गये हें; जहां 
तक सिरोही का सम्बन्ध है, उसका नरेश बालक है और इसलिये उस राज्य से 
ऐसी संधि नहीं हुई हे और इसलिये उसका विभाजन नहीं किया जा सकता और 
उसे किसी राज्य-संघ या प्रांत में मिलाया नहीं जा सकता। अत: इस प्रकार सिरोही 
राज्य को समुचित प्रक्रिया या संधि के बिना विभाजित करना अत्यन्त अनियमित 
है और राजस्थान के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। 


*थ्री गोकुलभाई भट्ट (बम्बई स्टेट्स): सभापति जी, सिरोही का यह मसला 
कुछ तकलीफ ही दे रहा है और मैं सिरोही के मामले में जो कुछ जानता हूं 
वह यह है कि करीब एक साल के पहले सिरोही की राजमाता ने, रिजन्सी काउन्सिल 
की प्रेसिडेन्ट ने सिरोही को सौंप दिया था और सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट जैसे उसका कारोबार 
ठीक समझे, वैसे चलाये। ऐसा भी राजमाता ने यहां लिखकर दे दिया था। उसके 
बाद सिरोही का कारोबार सैन्टर की ओर से बम्बई सरकार चला रही है। अब 
सवाल यह आया है कि सिरोही का क्‍या होने वाला हैे। और में नहीं था, तब 
शायद यह खुलासा किया गया है कि सिरोही का कुछ हिस्सा बम्बई में जायेगा 
और बहुत-सा हिस्सा राजस्थान में रहेगा। यह पक्का मालूम नहीं हे कि कौन-सा 
कौन-सा हिस्सा कहां जायेगा तथा माउन्ट आबू का क्‍या होगा, कोई पक्की बात 
मेरी जानकारी में नहीं है। कोई पक्की आखिरी बात नहीं हुई है। पर मेरी जानकारी 
है और मैं मानता हूं कि जो उचित होगा वह हमारे सरदार साहिब और दूसरे बैठकर 
करेंगे। 


*अध्यक्ष: जो बात गोकुलभाई कह रहे हैं मुन्शी जी ने अभी कहा है कि 
आर्डर नोटीफिकेशन हो चुका है और जब तक कोई दूसरा नोटीफिकेशन न हो, 
तब तक यह जिस रूप में आया है, वैसे ही रहना चाहिये। जब और नोटीफिकेशन 
होगा तभी हट सकता हे। 


*थ्री गोकुलभाई भट्टः एक बात साफ है। पिछली मर्तबा सोच रहे थे कि 
पूरे का पूरा हिस्सा बम्बई में जाना था इस प्रकार का एक सन्देह था। अब पूरा 
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सिरोही बम्बई में नहीं जा रहा है, कुछ हिस्सा जा रहा है, लेकिन बहुतेरा हिस्सा 
राजस्थान में रहता है यह बात भी साफ हो जाती है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, 
इससे मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता हूं। लेकिन यह ऐसा विषय हे 
जिसमें हमने सिरोही के भाइयों ने कुछ ऐसा भी सोचा है कि आखिर हमारी 
और राजस्थान की बात ध्यान में रख कर सरदार साहिब जो करेंगे, वह हमें मंजूर 
होगा। 


*थ्री राज बहादुर: (संयुक्त राज्य मत्स्य): क्‍या मैं कुछ शब्द कह सकता 
हूं, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: किन्तु माननीय सदस्यों को याद रखना चाहिये कि हमें साढ़े ग्यारह 
बजे तक चर्चा समाप्त करनी है। 


*भ्री राज बहादुरः श्रीमान, मैं इस विषय पर, जो बहुत समय से राजस्थान 
के लोगों के मन में उठता रहा है, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। 
जब से सिरोही को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में बम्बई के प्रशासन के अधीन 
रखा गया है तभी से राजपूताना की प्रांतीय कांगेस समितियां तथा वहां की अन्य 
कांग्रेस समितियां ये प्रस्ताव पारित करती रही हैं कि इसे राजस्थान से नहीं छीनना 
चाहिये और राजस्थान सरकार के प्रशासन के अधीन रखना चाहिये। कल यह खबर 
थी कि सिरोही का विभाजन कर दिया गया है और उसका एक भाग राजस्थान 
को तथा दूसरा बम्बई को दे दिया गया है। वास्तव में इस मामले में जनता की 
इच्छा यह रही है कि माउन्ट आबू के पहाड़ी नगर को उनसे नहीं छीनना चाहिये। 
माउन्ट आबू उस क्षेत्र में एकमात्र पहाड़ी नगर है और अत्यन्त रमणीक स्थान है, 
जो वहां के सब लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र है। राजस्थान की जनता के 
लिये यही एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है और आरोग्य स्थान है जहां वे जा सकते 
हैं। इस मामले में माउंट आबू ही ऐसा स्थान है जिस पर दोनों में झगड़ा है। अतएव 
राजस्थान में रहने वालों को इस पर दुःख तथा आश्चर्य है कि उनसे वह स्थान 
छीन लिया गया है। किन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि माउंट आबू 
राजस्थान में रहेगा या बम्बई में जायेगा। यह अधिक अच्छा होता कि यदि सिरोही 
के किसी भाग को अलग करना था तो इस सदन के लोगों को समय पर बता 
देना चाहिये था और जनता को यह मालूम हो जाना चाहिये कि कौन-सा भाग 
राजस्थान को मिलेगा तथा कौन-सा भाग बम्बई को मिलेगा। इस समय सब 
कुछ अंधकार में ही है। हम सब इस विषय में अंधकार में हैं और यह वास्तव 
में आश्चर्य की बात है कि लोगों को बताए बिना और स्थानीय कांग्रेस समिति 
से पूछे बिना ही यह विभाजन कर दिया गया है। यह दावा किया जाता है कि 
यह संविधान भारत के तथा उसके अंगों के लोगों की स्वतंत्र इच्छा तथा मर्जी 
से बना है। मैं नहीं समझता कि यह बात इस सिद्धान्त के अनुरूप होगी यदि 
सिरोही को, जनता की इच्छाओं का पता लगाये बिना ही विभकक्‍त कर दिया जाये। 
हमारे मन में हमारे नेता सरदार वल्लभभाई पटेल के लिये बहुत सम्मान है। मैं 
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उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में वे कृपया हमारी भावनाओं का ख्याल 
रखें। यदि कोई आदेश पहले ही पारित किये जा चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि 
इस संविधान को अन्तिम रूप देने से पहले उन पर पुनर्विचार किया जाये तथा 
उन्हें बदल दिया जाये। सिरोही राज्य माउंट आबू सहित उसी प्रान्त को मिलना चाहिये 
जिसका उस पर न्याय से अधिकार है, और उन लोगों को मिलना चाहिये जिन्होंने 
उसे आज की स्थिति को प्राप्त कराया है। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि कोई और चर्चा आवश्यक हे। मैं श्री मुन्शी 
से कहूंगा कि वे सदन को बतायें कि सिरोही को किस अधिसूचना के अधीन 
विभकत किया गया हे जिससे कि सदस्यों का भ्रम मिट सके। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है। 


*अध्यक्ष: यदि कोई ऐसी अधिसूचना नहीं है तो आप संविधान में उसे मान्यता 
कैसे दे सकते हैं? मैं तो आपकी बात से यह समझा था कि अधिसूचना हे। 


“माननीय सरदार वललभभाई जे. पटेल (बम्बई: जनरल): श्री मुन्शी इसे स्पष्ट 
नहीं कर पायेंगे। मैं इसे समझता हूं। 


राजस्थान के कुछ लोग, जो यहां कांग्रेस की ओर से आये हैं, इस माउंट आबू 
को सुन्दर स्थल समझते हैं और इस लिये वह कहते हैं कि राजस्थान का उस 
पर दावा है। भारत में कई सुन्दर स्थल हैं और माउंट आबू को मांगने के लिये 
वह ओऔचित्य नहीं है। राजस्थान कांग्रेस समिति को आरंभ से ही बता दिया गया 
था कि सिरोही गुजरात का भाग है और बम्बई को मिलेगा। कांग्रेस समिति ने मंत्रालय 
से यह झगड़ा आरंभ किया और यह शोर मचाया। उससे पूर्व, जब कि कांग्रेस 
का वार्षिक सत्र राजस्थान में हुआ था, श्री गोकुल भाई भट्ट, जो सिरोही के मुख्य 
मंत्री थे, राजस्थान कांग्रेस समिति के भी प्रधान थे। श्री गोकुल भाई भी गुजरात 
के ही हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्‍या वह गोकुल भाई को चाहते हैं क्‍योंकि वे 
राजस्थान कांग्रेस समिति के प्रधान हैं या वे सिरोही को चाहते हैं। वास्तव में वे 
तो यह चाहते थे कि गोकुल भाई जो स्वागत समिति के अध्यक्ष चुने गये थे, 
राजस्थान कांग्रेस समिति के भी प्रधान रहें। उनके लिये उन्हें वहां रखना कठिन 
था जब तक कि सिरोही राजस्थान में न रहे, पर हमारा विनिश्चय यह था कि 
सिरोही बम्बई में मिलना चाहिये। किन्तु उनकी बात को रखने के लिए हमने कहा 
कि हम अभी तो सिरोही को केन्द्र के अधीन रख देंगे परन्तु उस पर बम्बई सरकार 
प्रशासन करेगी। इस प्रकार वह अंत में बम्बई में चला गया। राजस्थान के एक 
दो भागों में अब भी ऐसे लोग हैं जो बम्बई में मिलना चाहते हैं जैसे डूंगरपुर 
आदि। वे गुजराती लोग हेैं। जब कांग्रेस संघ के समाप्त होने पर यह निश्चय किया 
गया तब कांग्रेस का वहां के मंडल से संघर्ष हो गया और उसके फलस्वरूप राज्य 
मंत्रालय से भी संघर्ष हुआ। यहां कांग्रेस की ओर से जो राजस्थान के प्रतिनिधि 
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आये हैं उन्होंने यह शोर मचाना आरम्भ कर दिया है कि सिरोही राजस्थान में मिलना 
चाहिये। उन्होंने श्री गोकुल भाई भट्ट को कांग्रेस की प्रधानता से हटा दिया हे 
और मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित कर दिया हे। 


*थ्री जयनारायण व्यास: सिरोही को राजस्थान में रखने के लिये जितने प्रस्ताव 
श्री गोकुल भाई भट्ट की प्रधानता में पारित हुए थे उतने बाद में भी नहीं हुए 
हैं। 


“माननीय सरदार वलल्‍लभभाई जे. पटेल: मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई 
बाधा डाले। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि स्थिति क्‍या हे। 


इस लिये अन्त में उनकी बात रखने के लिये हमने पड़ताल करने के लिए 
एक विशेष पदाधिकारी भेजा था। उसका प्रतिवेदन यह था कि सिरोही का एक 
भाग विशेष बम्बई में मिलना चाहिये क्‍योंकि वहां के अधिकांश लोगों ने उसके 
लिये मांग की हे। सिरोही के लोगों में स्वयं मतभेद है, सिवाय उस भाग के जिसे 
अलग किया जाना है। 


अब यदि राजस्थान के लोग चाहते हैं कि सिरोही का एक भाग जिसमें नगर 
भी शामिल हो उन्हें मिल जाना चाहिये तो हम उनकी बात रखने के लिए तैयार 
हैं। किन्तु यदि वह चाहते हैं कि सारा सिरोही उन्हें मिले तो उनकी बात मानना 
असंभव हे। 


फिर प्रश्न यह है कि वह विभाजन चाहते हैं या नहीं। यदि वे विभाजन नहीं 
चाहते तो समस्त सिरोही बम्बई प्रदेश को मिलेगा। यदि वे विभाजन चाहते हैं तो 
उसका एक भाग बम्बई प्रान्त को मिलेगा। एक मानचित्र तैयार कर लिया गया हे 
और संविधान के लागू होने से पूर्व ही आदेश पारित कर दिये जायेंगे। मानचित्र 
उन्हें दिखाया जा सकता है; वे अब भी आकर कार्यालय में देख सकते हैं। जो 
सज्जन अभी बोले थे वह सिरोही के नहीं हैं। वे भरतपुर के हें। वे कहते हैं 
कि आबू सुखदायक स्थल है। भरतपुर भी समान रूप से सुखदायक स्थान है। अतएव 
कोई और उसकी मांग नहीं कर सकता। हो सकता है कि उन्हें यह बात पसंद 
न हो पर तथ्य यह है कि आदेश पहले ही पारित किये जा चुके हेैं। उन्हें अभी 
तक इस लिये रोक लिया गया हे क्योंकि इन लोगों का निश्चय ऐसा हे। हम 
अब भी उनकी बात को रखना चाहते हैं, यदि वे युक्तिपूर्ण बात पर सहमत हो 
जायें। यदि वे नहीं मानते हैं तो सिरोही चला जायेगा, किन्तु जो भी आदेश पारित 
करने हैं वे संविधान के लागू होने से पूर्व पारित कर दिये जायेंगे। किन्तु सिरोही 
अलग एकक के रूप में नहीं रहेगा। या तो वह सारा ही बम्बई में चला जायेगा 
या एक भाग राजस्थान को मिलेगा और एक भाग बम्बई को मिलेगा। यही स्थिति 
है। यदि सिरोही का विभाजन करना हे तो उसका विभाजन उनकी सहमति से किया 
जायेगा। फिर वह दो भागों में विभाजित हो जायेगा। यदि वे विभाजन नहीं चाहते 
तो सारा ही बम्बई में चला जायेगा। 
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“अध्यक्ष: मुझे इस समय इस प्रश्न के गुणावगुण से कोई मतलब नहीं हे, 
सरदार, कि सिरोही........... 


“माननीय सरदार वललभभाई जे. पटेल: किन्तु गुणावगुण पर ही चर्चा हो 
रही थी। 


“अध्यक्ष: किन्तु आदेश के साथ। 

गन सरदार वलल्‍लभभाई जे. पटेल: किन्तु विभाजन के आदेश तो पहले 
ही हें। 

“अध्यक्ष: मुझे गुणावगुण से कोई मतलब नहीं है किन्तु मुझे केवल आदेशों 
से मतलब है। आदेश पारित कर दिये गये हैं, जिससे कि अब जो संशोधन प्रस्थापित 
है वह उस वस्तुस्थिति का प्रतिनिधि है जिसे राज्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। 

“माननीय सरदार वलल्‍लभभाई जे, पटेल: हां। 


“अध्यक्ष: यदि यह बात है तो संशोधन आ सकता हे, परन्तु यदि वह भविष्य 
में लागू होना है तो संशोधन नहीं आ सकता। 


*माननीय सरदार वलल्‍लभभाई जे. पटेल: आदेश तो हैं किन्तु यदि वे चाहें 
तो संविधान के लागू होने से पूर्व उनमें परिवर्त किया जा सकता है। 


“अध्यक्ष: उस हालत में हम उसे संशोधन के रूप में नहीं ले सकते। यदि 
हम आदेश को अन्तिम आदेश मान लें, तो यह इसी रूप में पेश हो सकता हे 
जिस रूप में हुआ है। अन्यथा, यदि आदेश नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते। 
अतः हर आपकी बात का मतलब यह समझता हूं कि आदेश पहले ही पारित हो 
चुके हैं................. 


“माननीय सरदार वलल्‍लभभाई जे. पटेलः हां। 

“अध्यक्ष; और सिरोही दो भागों में विभाजित किया जा चुका है, एक भाग 
बम्बई में चला गया है तथा दूसरा राजस्थान में। 

“माननीय सरदार वलल्‍लभभाई जे. पटेल: इन लोगों की बात रखने के ही 
लिये वह प्रकाशित नहीं किया गया है। आदेश तो हे। 


*भ्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रान्त: जनरल): हमारे माननीय मित्र सरदार 
वल्लभभाई पटेल ने जो युक्‍तियां पेश की हैं वे मेरे विनम्र मतानुसार अधिक वजन 
वाली नहीं हेैं। सिरोही............ 


*अध्यक्ष: वह अलग बात है। मुझे भय है कि यहां हमें इस प्रश्न के गुणावगुण 
से कोई मतलब नहीं है। 


*भ्री महावीर त्यागी: कया मैं जान सकता हूं कि सिरोही की जनता क्‍या भाषा 
बोलती है? 


*अध्यक्ष: यह मुझे पता नहीं है किन्तु कई राज्य हैं जो किसी न किसी प्रान्त 
में मिला दिये गये हें और उन मामलों में हमने विलय के तथ्य को स्वीकार करके 
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उसे संविधान में शामिल कर दिया है। यदि सिरोही की स्थिति भी अन्य राज्यों 
के समान ही हो, जैसे कि सिरोही का किसी राज्य में विलय कर दिया गया हे 
तो हम इस संशोधन को स्वीकार कर सकते हें। मुझे सरदार पटेल से पता लगा 
है कि सिरोही को दो भागों में विभक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया 
है, एक बम्बई में चला गया है तथा दूसरा राजस्थान में। तो हम संशोधन को स्वीकार 
करते हैं। अन्यथा नहीं। हमें इस सदन में इस प्रश्न के गुणावगुण से कोई मतलब 
नहीं है कि यह ठीक हुआ है या गलत हुआ है। 


*कंवर जसवंत सिंह: उप-प्रधान मंत्री ने केवल यही कहा है कि आदेश फाइल 
पर हैं। जब तक आदेश जारी नहीं कर दिये जाते हैं तब तक वे लागू नहीं हो 
सकते। अतएव मेरे मतानुसार इस प्रश्न को इस समय संविधान सभा में नहीं लिया 
जा सकता। सिरोही के प्रश्न को भविष्य में किसी तारीख तक के लिये स्थगित 
करना होगा, जब तक कि राजस्थान की जनता की इच्छा को जान लेना चाहिये। 


“अध्यक्ष: वे पारित कर दिये गये हैं, मुझे सरदार पटेल से यही पता लगा 
है। 


फिर हम अन्य संशोधनों को लेते हें। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में, 'एाप्राण०४ ण $48८५४” इस उप-शीर्षक 
के अंतर्गत कण्डिका के स्थान पर निम्न कण्डिका जोड़ दी जाये:-- 


“6 छागराण'ज॥ ण ९३० ए 6 98965 वा की5$ ए्ला 4 ०ण॥]756 ॥6 009 
जाांता वगाधर्वाआटए ए>र्लथणर 6 ०एण्राशारशालशा ए करां5 (एणाशॉपाणा 9३5 
९८णाए7$९6 ॥॥ ॥6 ८07०5%णाकषाए प्रात भा $898, ॥04-- 


(9)... 776 ०८88९ ० ९३८०॥ 0 ॥6 9840$ 0 रिक्रु॥४॥9ा॥ 6 8प/88793, 5॥4॥] 
250 ९णाए्ा56 6 शात्रगाह5 ज़ांसा वागशध्वांधटए >र्णलर इपला 
८णााालशार्शालशाआ फ्रलल गाए ब्वा)गरींशशारत एज ॥6 (0एथ्गाशशा ए 
6 ८ण765%छणावाह 8928, ज्रीरलाश परावक्ष ॥6 छाएएंडंणा$ ए ॥6 एतघ- 
शिणग्णालाओं गपराइकवलाजणा ७०, 4947, 9 70॥0०5$2; 00 


(0)... ॥76 ९98४९ 0 6 96926 0 ३१४५३ 8॥9॥/92, ४॥4 3]50 ८07[7756 ॥6 
छाराोणए छांला वगाधलरवाआटाज ऐर्थशणर इपता एक्ााशारशाशा 5 
९णा[75९6 जा ॥6 (कं एणगाश5इडणाला' $ शित्शारर ण शिाािग 
शि0॥099. 7 
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[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


[इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-दश्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट 
होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट 
था तथा-- 


(क) राजस्थान और सीौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य-क्षेत्र भी 
समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार द्वारा प्रांतातीत 
क्षेत्राधकार अधिनियम 947 के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे 
प्रारम्भ से ठीक पहले प्रशासित थे; तथा 

(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्यक्षेत्र भी समाविष्ट होगा जो 
ऐसे आरम्भ से ठीक पहले पन्‍थ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त में 
समाविष्ट था।] 

“कि प्रथम अनुसूची के भाग ग में, "[ा्राणां०5 ए $42८5४” इस उप-शीर्षक 

के अन्तर्गत प्रथम दो कंडिकाओं के स्थान पर निम्न कंडिका रख दी जाये: 
"6 छा्राणज एा ९३०९० ण ॥6 99065 ए 0]॥207, (0ण9 भाव एल 
8॥9 ८0756 ॥6 (शातरतण'9 ज़ांटा गर्व एण6 6 ९०णा- 
गराशाट्शाला, णी का$ एगशाॉपाण ए३४ ०णगगाए5९4 कक ॥6 (गा 
(णग्गाग$50०78$ श0णजा66 ण 4ञगश-॥९८०३४/०, (002 27१4 ॥0९[॥, 
7259०टाए्ट9. 7 
[अजमेर, कोड़गु और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह 
राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान में प्रारम्भ से ठीक पहले 
क्रमश: अजमेर-मेरवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य-आयुकतों के प्रान्त 
में समाविष्ट था।] 

“कि सप्तम अनुसूची की सूची | में, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि 

रखी जाये:-- 


“8.  (शागे उिपाट्यप ए गरार20०6 भाव फाएलगा१270०ा, 7 
[8. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।] 


“अध्यक्ष: संशोधन सं. 542 । मैं नहीं समझता कि मैं उसे ले सकता हूं। यह 
बहुत देर में आया है। 


षष्ठ अनुसूची 

*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-- 

“कि कंडिका 3 की उप-कंडिका () के खंड (छ) को हटा दिया जाये 
और शेष खंडों (ज), (झ) तथा (डा) के वर्ण-नामों को बदलकर (छ), (ज) 
और (झ) ये वर्ग-नाम क्रमशः: रख दिये जायें।” 

“कि कंडिका 4 में निम्न उप-कंडिका जोड़ दी जाये: 


* (4) ॥॥6 २९९१०णा३। (0फालं। 9 6 हार (एए्राटी, 345 ॥68 ०४४८ 7789 0८, 
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]99 शातर 6 8एं0प5 थ/)0५० ण 6 (00शथ८॥0०' 7976 7प]९5 7९2प|शग॥9-- 


(9) 


(0) 


(ग) 


(घ) 


(डः) 


पुल ८णाश्रापाणा ए णं]॥26९ ०0प्राट5$ भाव 20पर5$ 0 ॥6 90725 (0 
706 >ूलटां$5९व एज गला] प्रात प5 099९/9[0॥; 


॥6 [70८९(7र७ 00 96 70]07९०6 99 श]82९ ९0प्राटा]5 0 ९०0पर8 ॥ ॥6 
व] 0 5प्रॉ5 भाव 285९5 प्रावश्ा' 5प्र)-.8/9279]0॥ () ० ॥5 [१४/99/9[0॥; 


6 [#0०८वप्रा200 968 70]07८4 ७ज 6 50० तरिव्शाणाओं (पाल 
07 ८0778 ०णाशापाटव 99 इप्रता एग्ालां का ॥7९2$ भाव ताक छा0- 
९९८काा25 प्रावश्ष 5प्र7-9भव्शाथ[ं (2) ण 785 [979 82/9[0॥; 


॥6 शाणशाशा णी ॥6लल॒डणा$ 270 09865 ण इप्णा ट0प्राठा$ 270 
८0प्रा5; 


भे। गाल भारा।वाए ॥/श४४ 7 ॥॥6 ट्क्ाजशा9 0परा एण 6 0शंहञ0ा$ एस 
5प्र-एगवशाब[ु॥आ5 () भाव (2) एण कांड >थवशाव[, 


यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌ राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन 


ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन 
प्रयोक्तव्य उनकी शक्तियों के; 


इस कंडिका की उप-कंडिका () के अधीन व्यवहार-वादों और मामलों 
के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 
के; 


इस कंडिका की उप-कंडिका (2) के अधीन अपीलों और अन्य 
कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद्‌ अथवा ऐसी परिषद्‌ द्वारा संगठित 
किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के; 


ऐसी परिषदों ओर न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के परिपालन 
के; 


इस कंडिका की उप-कंडिका (]) और (2) के उपबन्‍धों को कार्यान्वित 
करने लिये अन्य सब सहायक विषयों के, 


विनियमन के लिये नियम बना सकेगी। 


“कि कंडिका 5 की उप-कंडिका (3) में, “४70 ॥6 60ए८॥०ण 799 ४७५ ॥प25 
ए6०52709० 06 छा0०2८वपा८ 00 9० 0009०१ ४ 5परट0) 779]' इन शब्दों के स्थान 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


पर 40 शांत हाठ फ़ाठ्शंग्ंगाड एी कांड एगवटावएी णः एथबष्टाथए 4 2909? ये 
शब्द रख दिये जायें।” 


कि कंडिका 20 की उप-कंडिका (2) के परन्तुक में, “८०ए४८४ (०) ॥0 (7) 
तथा (8)' इन शब्दों, कोष्ठकों तथा वर्णों के स्थान पर ८05०४ (०) 20 (7! 
ये शब्द, कोष्ठक तथा वर्ण रखे जायें।” 


*अध्यक्ष: इससे सूची 6 समाप्त हो जाती है। फिर सूची 7 में तीन संशोधन हें। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 06 में '((णाह्रञपथा 455९०॥॥।५ ० 09! इन शब्दों के स्थान 
पर “(0णाह्मापथा 455०४ ० ॥6 0707 ० ॥09' ये शब्द रखे जायें।” 


“कि अनुच्छेद 348 के खंड () में “जाग 0िः ॥6 छपए05८5 ण ह6 54 
टाग्प5७ 96 66९॥०१ 00 96 06 बप्राणरॉ॥स्‍०८ 6७5 ८०० इन शब्दों के स्थान 
पर “9 96 46९॥९१ 0 96 ॥6 2प70797ए४6 (९हा शरण का ॥6 जाशाई॥ 
[भाएप्र42९ प्रात तां5 थंट०? ये शब्द रखे जायें।” 


“अध्यक्ष: में संशोधन *सं, 6/5 और 66 को पेश किया हुआ समझ लेता 
हूं। सं. 630 श्री चालिहा का हे। 


श्री कुलधर चालिहा (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता 
हूँ- 

“कि सूची 6 के संशोधन सं. 62] में, षष्ट अनुसूची की प्रस्थापित कंडिका 

(4) की प्रथम तीन पंक्तियों के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें; 


(4) व॥4/ ॥6 (0एछआ0' $॥9 ॥476 #प९5 7९27 0त72--_ 


मेरा सारा उद्देश्य यह है कि आदिकालीन समाजों में, जिनके लिये ये अनुसूचियां 
तैयार की गई हैं, हमें प्रादेशिक तथा जिला परिषदों को नियम बनाने की शक्तियां 
देने में कुछ अधिक सावधान होना चाहिये। खासी पहाड़ियों जैसे कुछ स्थानों में 
हमारे यहां शिक्षित व्यक्ति हैं किन्तु नागा पहाड़ियों जैसे स्थानों में लोग साक्षर नहीं 


*6]5 कि सप्तम अनुसूची की सूची ] की प्रविष्टि 75 में '[ञ0प्रााआ॥5$, 3]094॥0८65” इन शब्दों 
के पश्चात्‌ 'एञांशं७४९८७” शब्द रखा जाये। 


66. कि सप्तम अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 46 में, 'णााल्न धाक्षा ॥० "95फ्राटा6€ (0प्रा/ इन 
शब्दों के स्थान पर "€टल्का 06 5फ्राशार (प्रा ये शब्द रखे जायें।” 
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हैं। इन क्षेत्रों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लिख पढ़ सकता हो। जब अंग्रेज 
यहां थे तब उनका शासन निरंकुश था। किसी न किसी प्रकार यहां से जाते समय 
वे इन लोगों के दिमाग में यह बात पैदा कर गये कि वे अन्यन्त लोकतंत्रात्मक 
लोग हैं, वे अपने नियम बना सकते हैं। उन्होंने जाते समय उन्हें ये उमदा विचार 
दे दिये, और हम जाल में फंस गये हैं, और हम समझते हैं कि वे अत्यन्त 
लोकतंत्रात्मक हैं, वे स्वायत्तशासी हैं, वे अपने नियम आदि बना सकते हैं, किन्तु 
वास्तव में ऐसी बात नहीं हे। मसौदा समिति कहती है कि वे राज्यपाल के पूर्व 
अनुमोदन से नियम बनायेंगे। यह क्‍यों? राज्यपाल नियम क्‍यों नहीं बना सकता? ये 
लोग ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। वे ऐसा करना जानते ही नहीं। अतएवं मेरा 
सदा यही विचार रहा है कि षष्ट अनुसूची में राज्यपाल को अधिकाधिक शक्ति 
होनी चाहिये। हमने प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌ को राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन 
से नियम बनाने की शक्ति दी है। इसके स्थान पर राज्यपाल को नियम क्‍यों नहीं 
बनाने देते जिससे कि वहां के सीधे सादे व्यक्तियों के लिये राज्यपाल द्वारा निर्धारित 
बातों को समझना आसान हो जाये? नियमों को भेजने की बजाय, हम देखते हें 
कि वे नियम बनायेंगे और राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम, राज्यपाल 
की स्थिति बहुत नाजुक होगी और एक बार नियम बन जाने के पश्चात्‌ वह कुछ 
हद तक उन से बाध्य हो जायेगा, किन्तु यदि आप इसे राज्यपाल पर छोड दें 
तो उसके पास वैधानिक परामर्शदाता होंगे, राजनैतिक परामर्श होंगे, और वह उनके 
परामर्श से लाभ उठाकर अधिक अच्छे नियम बना सकेगा। मेरा विनम्र संशोधन केवल 
यही है कि राज्यपाल को नियम बनाने दिया जाये और आदिम लोगों द्वारा इन अत्यन्त 
कठिन तथा जटिल बातों के नियम बनाने की मुसीबत को हटा दिया जाये, और 
इसलिये मैं मसौदा समिति से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को 
स्वीकार करके सारी चीज को सरल बना दे। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है, श्रीमान। 


हम बहुत गलत पृष्ठभूमि से चल रहे हैं कि आदिम लोग अत्यन्त लोकतंत्रात्मक 
हैं किन्तु यदि हम प्राणीशास्त्र या सामाजिक शास्त्र की पुस्तकों को पढ़ें तो हमें 
पता चलेगा कि हवाई तथा दक्षिण अमरीका के अतिरिक्त कहीं भी आदिम समाज 
में, संसार भर में कहीं भी आदिम जातियों में लोकतंत्र नहीं है, और इसलिये मेरा 
निवेदन यह है कि हमें उन पर नियम बनाने का भार नहीं डालना चाहिये, हमें 
राज्यपाल को उनके लिये नियम बनाने का अधिकार देना चाहिये और मैं इस संशोधन 
को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं। 


*माननीय रेवरेण्ड जे.जे. एम. निकलस राय (आसाम: जनरल): श्रीमान, मैं 
मसौदा समिति के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं श्री चालिहा द्वारा प्रस्तावित 
संशोधन का विरोध करता हूं। मैंने श्री चालिहा के संशोधन को नहीं देखा है। क्‍या 
वह मुद्रित है? 
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*अध्यक्ष: संशोधन में यही लिखा है कि प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ के स्थान 
पर हम नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल को दे दें। 


*माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम, निकल्स राय: श्री चालिहा ने कहा है कि जो 
क्षेत्र जिला परिषदों द्वारा शासित होंगे उनमें ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं जो इस प्रशासन 
को चलायेंगे या नियम बनायेंगे। मेरे विचार में वे गलती पर हैं क्‍योंकि इन जिला 
परिषदों में केवल छः पहाड़ी जिले हैं। इन पहाड़ी जिलों की स्थिति अन्य आदिम 
जातीय क्षेत्रों से, जो जिला परिषद्‌ से बाहर हैं, सर्वथा भिन्‍न है। इन जिला परिषदों 
को वे लोग चलायेंगे जो बुद्धिमान हैं। इन क्षेत्रों में काफी बुद्धिमान लोग हैं जो 
इन प्रशासनों को चलायेंगे तथा वे नियम भी बना सकेंगे। उत्तर कचर पहाडियां, 
तथा मिकिर पहाड़ियां जो अधिक उनन्‍नत नहीं हैं जिला पदाधिकारियों के अधीक्षण 
में होंगी, जो जिला परिषदों के सभापति होंगे, किन्तु अन्य क्षेत्रों में हमें ऐसे व्यक्ति 
मिल सकते हैं जो प्रशासन चला लेंगे। अतः मैं श्री चालिहा के संशोधन का विरोध 
करता हूं तथा मसौदा समिति के संशोधनों का समर्थन करता हूं। 


| *थ्री ब्रजेशवर प्रसाद (बिहार: जनरल): श्रीमान, में एक शब्द जोड़ना चाहता 
हैं. 32 

“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि हमें इस विषय में और अधिक वादविवाद करना 
चाहिये। दोनों दृष्टिकोण पेश किये जा चुके हैं और हमारे पास समय की बहुत 


रा है। अब तीन संशोधन बच गये हैं जो पेश होने हैं या अन्यथा निबटाये जाने 
| 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या 66 को निबटा दिया गया है, श्रीमान? 
कु “अध्यक्ष: मैंने दोनों को पेश हुआ समझ लिया है। क्‍योंकि वे ही सब संशोधन 
| 

*थ्री एच.वी. कामतः मेरा उस पर एक संशोधन था। मैंने उसकी सूचना आज 
सवेरे भेजी थी। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, किन्तु केवल........... 

“अध्यक्ष; आपका संशोधन कौन-सा है? 

*आ्री एच.वी. कामतः मैंने उसे आज सवेरे दिया था, श्रीमान। 


*अध्यक्ष: में उसे पेश किया हुआ समझ लूंगा। जेसाकि मैं कह रहा था तीन 
प्रकार के संशोधन हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार निबटाना होगा। एक प्रकार के 
संशोधन बंगाल के नाम के विषय में है। मैंने सूची 7 को भी लिया है और मैंने 
उन्हें पेश किया हुआ समझ लिया हे। 


*श्री एच.वी. कामतः संशोधन 628 के निर्देश से, क्‍या मैं पूछ सकता हूं. 
कि मसौदा समिति को “डोमीनियन' शब्द से इतना प्रेम क्‍यों हो गया है और वे 
उसे बार-बार क्‍यों दोहरा रहे हें? 
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*अध्यक्ष: खेर, आप चाहें तो उन्हें रद कर सकते हैं। तीन संशोधन एक-दूसरे 
से सम्बद्ध हैं जिनका आशय यह है कि बंगाल का नाम “पश्चिमी बंगाल” होना 
चाहिये। एक संशोधन तो यह है। फिर दूसरा संशोधन है, जिसका मैंने कल उल्लेख 
किया था, वह प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना का है और अनुच्छेद 348 खंड (3) 
के विषय में है। क्या आप उसे पेश करना चाहते हैं? 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत: जनरल): मैं पहले ही पेश कर 
चुका हूं। 


*अध्यक्ष: में उसे पेश किया हुआ समझूंगा। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वह 629 में आ जाता है श्रीमान। 


“अध्यक्ष: आ जाता है। बहुत अच्छा हे। फिर उसे पेश करने की आवश्यकता 
नहीं है। फिर एक संशोधन श्री ए.वी. ठक्‍कर का था। उसके विषय में मसोौदा 
समिति की क्‍या स्थिति हे? 


*आ्री पी.टी. चकको (त्रावणकोर तथा कोचीन का संयुक्त राज्य): यदि उस 
संशोधन को पेश करने दिया जाता है तो मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। यह हम 
लोगों के लिये आश्चर्य है जो उनमें उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि हैं। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावक एक सारवान मामला पेश कर रहा है जो न आवश्यक है और 


“अध्यक्ष: वे केवल मध्य भारत के विषय में पेश करना चाहते हैं अत: आप 
पर प्रभाव नहीं पड़॒ता। 


*भ्री पी.टी, चकक्‍कोः: तो फिर में अपनी बात पर जोर नहीं देता। 


*भ्री ए.वी. ठककर (सौराष्ट्र): जिस समय प्रांतों के नाम रखे जा रहे थे तब 
आदिम जातियां जिनको यह लाभ प्राप्त होगा कि उनके विभाग का भार-साधक 
विशेष मंत्री होगा, अर्थात्‌ 947 में उन राज्यों का काई जिक्र नहीं था। वे बाद 
में संघ में शामिल किये गये हैं; वे अनुसूची के विभिन्‍न भागों में मिला दिये गये 
हैं या लुप्त कर दिये गये हैं; और उन राज्यों में, जिनमें बहुत-सी आदिम जातियां 
थीं, ये चार संघ हैं--मध्य भारत, राजस्थान, त्रावनकोर-कोचीन और विंध्य प्रदेश, 
किन्तु राज्य मंत्रालय इस बात से सहमत है कि इसे मध्य भारत के लिये ही स्वीकार 
किया जाना चाहिये क्‍योंकि उनसे एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं और उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया है। अतएव मेरा सुझाव है कि मध्य भारत का राज्य अनुच्छेद 
64 में जोड़ दिया जाये, श्रीमान। 


“अध्यक्ष; एक और संशोधन हे। श्री कृष्णमाचारी। 
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*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि संशोधन के भाग व6 में, #भ]ण7725” शब्द के स्थान पर, जहां भी वह 
हो, “८आश्ा) ०४55८४” ये शब्द रखे जायें।” 


श्रीमान कई माननीय सदस्यों ने इस भाग के शीर्षक में थ|र॥ण7॥85' शब्द के 
प्रयोग पर और अन्यत्र इस शब्द के आनुवंशिक प्रयोग पर भी आपत्ति की हेै। 
अतएव इस शब्द को हटाने का और 'राणां65' शब्द के स्थान पर टलाका। 
2४४5८७” इन शब्दों को रखने का विनिश्चय किया गया है। मुझे एक और संशोधन 
भी रखना हे। 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | की प्रविष्टि 67 में, ॥९८०००5” शब्द के 
पश्चात्‌ 'ब्वात .ाएा३००6०ए्टॉ८१ जञॉ25 भाव ॥थाक्षा।5" ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


इसका उल्लेख समवर्ती सूची में है। किन्तु जहां तक केन्द्र को यह शक्ति है 
कि वह विधि द्वारा किसी पुरातत्वीय स्थानों तथा अवशेषों को तथा प्राचीन स्मारकों 
को केन्द्र के अधीन घोषित कर सकता है, उस विषय में यह बात कहनी रह 
गयी थी जिसे अब ठीक किया जा रहा है। अतएव मुझे विश्वास है कि आप 
इस संशोधन को पेश करने की अनुमति देंगे और सदन उसे स्वीकार कर लेगा। 


अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तथा सदन से इस बात की क्षमा मांगना चाहता हूं 
कि मैंने इस संशोधन को इतनी देर में पेश करने का साहस किया है। मैं माननीय 
सदस्यों का ध्यान अनुच्छेद 367 के विषय में संशोधन सं. 562-क की ओर आकृष्ट 
करना चाहता हूं जो कल पेश किया गया था। अनुच्छेद 367 के उप-खंड (3) 
के संबंध में इस संशोधन का प्रथम भाग यह हैः-- 


“इस संविधान के प्रयोजनों के लिये ऋठाशंट्रा $80०' से अभिप्रेत है ऐसा देश 
जो संघ के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर हो।” 


उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषतः मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम 
ने कहा था कि भाषा अधिक सुखद नहीं थी। इस प्रश्न पर और विचार किया 
गया है और हमारे वेधानिक परामर्शदाता का सुझाव है कि “एरांणा 48 0प४06 2 
(लापॉगांग [परांडफंलांणा णी पा6 एांणा! ये शब्द हटा दिये जायें तथा "0॥& पीक्या 
]09' ये शब्द रख दिये जायें। खंड का प्रभावी भाग संशोधन के स्वीकृत हो 
जाने पर से बन जायेगा:-- 


“ (3) 709 ॥6 7प्राए086$ ए 5 (णाशॉपाणा, #0संशा 896 ॥6095 भा 
598 एल गधा दावा. 


[(3) इस संविधान के प्रयोजन के लिये “विदेशी राज्य” से अभिप्रेत हे भारत 
से भिन्‍न कोई राज्य] 
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परन्तुक में भी, मेरे माननीय मित्र श्री सन्‍्तानम की आपत्ति को स्वीकार कर 
लिया गया है। तथा “८०४9” शब्द के स्थान पर दोनों जगह “$086' शब्द रख 
दिया जायेगा। माननीय सदस्यों के लाभ के लिये मैं खंड को संशोधित रूप में 
पढ़ दूंगा। 


“डॉ, बख्णी टेक चंद (पूर्वी पंजाब: जनरल): इन संशोधनों को घुमाया नहीं 
गया है; हम माननीय सदस्य की बात को सुन भी नहीं पाते हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह केवल शाब्दिक परिवर्तन है। मैं इसे फिर पढ़ 
दूंगा: 


“(3) #0० 06 |प्रा00565 ए वा5$ (णाश्रपा0ण), ॒ि8छंशा 9967 ॥645 था 
94986 णीश' 9 04:-- 


शिणशंवल्व ॥9, $5प्-]|०९० 00 ॥6 जञाएशंड्र0ा5$ ण भा० 489 9466 9५ 
जशि्गाभाला ॥6 268ंविद्या 739 97 णक्‍ल १९2॥6 कराए 8906 ॥0 0 
796 3 7िलंशा 58906 ० 5प्रट०) छएप0528 35 739 96 59९टाॉ९व ॥ ॥6 
णवक्ला 


[(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये 'विदेशी राज्य” से अभिप्रेत है भारत 
से भिन्‍न कोई राज्य: 


परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, 
जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।] 


एक और बात है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, श्रीमान। अनुच्छेद 64 
के संशोधन सं. 463 में, एक आनुषंगिक परिवर्तन करना होगा क्योंकि बंगाल का 
नाम बदल कर पश्चिमी बंगाल करने के लिये एक संशोधन पेश किया गया है। 
वह संशोधन सदन के अनुमोदन से किया जायेगा। 


“अध्यक्ष: आपने प्रविष्टि सं. 67 में संशोधन पेश कर दिया है? 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हां, पेश कर दिया हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मेरा एक संशोधन है जो संविधान के अनेक 
अध्यायों के पुनर्प्रबन्ध के विषय में है, सूची । में संशोधन सं. 430। इसे पेश 
किया हुआ समझना चाहिये; मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। 
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“अध्यक्ष: मेरे विचार में इससे सारी ही चीज़ का पुनर्प्रबन्ध हो जायेगा। 
*थ्री एच.वी. कामतः केवल संख्या निश्चित करना, श्रीमान। 

“अध्यक्ष: केवल संख्या ही नहीं, पुनर्प्रबन्ध भी। 


*थ्री एच.वी. कामतः आप उसे पेश किया हुआ समझ लें या नियम-विरुद्ध 
घोषित कर दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, श्रीमान कि मुझे आप सूची । के संशोधन 
सं, 207 तथा 97 को औपचारिक रूप में पेश करने दें। एक केन्द्रीय संसद के 
उच्च सदन के विषय में है: कि '((०प्राट॑ं॥ ० 896५! के स्थान पर '(फ्रश्ाफल 
० $906७' यह नाम रखा जाये। में केवल उन्हें औपचारिक रूप में पेश करूंगा। 


“अध्यक्ष; यह किसी संशोधन से पैदा नहीं होता। 
*भ्री एच.वी. कामतः मैं आपकी विशेष अनुमति चाहता हूं, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: नहीं। में इसकी अनुमति नहीं दूंगा, और 430 की भी नहीं। 


*भ्री एच.वी. कामतः संशोधन 97, श्रीमान, मंत्रियों के संयुक्त और वैयक्तिक 
उत्तरदायित्व के विषय में है और केवल सामूहिक उत्तरदायित्व के विषय में ही 
नहीं। 


“अध्यक्ष: वह किसी संशोधन से पैदा नहीं होता। मैं इनमें से किसी की अनुमति 
नहीं दूंगा। 


*थ्री जसपतराय कपूरः अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण संशोधन पर अब तक 
निश्चय नहीं हो पाया है, क्‍योंकि ऐसा प्रतीत होता है सदस्य इस बात पर सहमत 
नहीं हैं कि संयुक्त प्रान्‍्त का क्या नाम रखा जाये। इसलिये मैं आपकी अनुमति 
से औपचारिक रूप में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं, जिससे कि संयुक्त प्रान्त 
तथा संभवत: बंगाल के नाम के विषय में विनिश्चय करने में कोई कठिनाई न 
हो, क्‍योंकि बंगाल के सदस्य भी 26 जनवरी से पूर्व अपने प्रान्‍्त का नाम बदलता 
चाहते हैं। यदि आप अनुमति दें तो, श्रीमान मैं यह संशोधन पेश करना चाहता 


हूः 
“कि एक नया अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


ल्‍0णज्ांग्रिडक्रावाए भाशाि का भार 3, ॥6 एणाशॉपशा 4355९70]9 ० 
॥09, 9०0 6 ८णाञशाराशा ए 05 ((णाशापाण, 7439 029 7650प॥0णा 
भला पी6€ वध्ा॥6 ए भाए 896. 7 


मैं जानता हूं, श्रीमान, माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं कि किसी 
राज्य का नाम उनकी सहमति के बिना नहीं बदला जाये और इसलिये मैं इस 
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संशोधन में यह रख रहा हूं कि इस संविधान के लागू होने से पहले संविधान 
सभा के संकल्प द्वारा कोई नाम परिवर्तन किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि 
हम 26 नवम्बर तक ही नहीं बैठ रहे हैं, वरन हमें एक बार जनवरी में भी समवेत 
होना पड़ेगा जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होगा और शायद कोई अन्य कार्य भी हो। 
यदि अब और तब के बीच में इस विषय में सदस्यों में कोई समझौता हो जाये, 
तो सदन द्वारा स्वीकृत किसी संकल्प द्वारा नाम बदला जा सकता है। अन्यथा अनुच्छेद 
3 में उल्लिखित लम्बे चौड़े तरीके से ही नाम बदला जा सकता है। आपकी अनुमति 
हो तो इसे पेश किया हुआ समझ लिया जाये। 


अनुच्छेद 394 में भी एक छोटा-सा संशोधन करना पड़ेगा जिसका आशय यह 
है कि 392 के पश्चात्‌ 392-क की संख्या रख दी जाये जिसका अर्थ यह होगा 
कि मैंने अभी जिस संशोधन का उल्लेख किया है वह उसी दिन से लागू हो 
जाये जिस दिन यह संविधान पारित हो। 


*श्री प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहंका (पश्चिमी बंगाल: जनरल): अनुच्छेद 39] में 
वह बात आ जाती है जो मेरे मित्र ने उठाई है। यदि समझौता हो जायेगा तो राष्ट्रपति 
केवल एक आदेश पारित कर देगा और यह बात प्रारम्भ से पहले ही की जा 
सकती हे। 


*थ्री जसपतराय कपूरः मैंने इस प्रश्न पर वैधानिक परामर्शदाताओं से राय ली 
है और उनका मत यह है कि 39] के अधीन यह नहीं किया जा सकता। यदि 
ऐसा किया जा सके तो किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मुझे परामर्श 
दिया गया है। कि 39। भारत शासन अधिनियम के संशोधन के विषय में है जो 
बहुत लम्बा चौड़ा उपाय हे। 


“अध्यक्ष: यदि आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा तो इसका अर्थ यह 
होगा कि यहां तृतीय पठन में जो संविधान स्वीकृत होगा उसे, जहां तक नाम का 
सम्बन्ध हे, इस सदन के संकल्प द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानमः इसके लिये तृतीय पठन के पश्चात्‌ भी सत्र 
करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इसकी अनुमति मिलनी चाहिये। 


*थ्री मोहन लाल गौतम: (संयुक्त प्रान्त: जनरल): सदन के समक्ष वास्तविक 
प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रान्‍्त का नाम बदलना है और हम अभी तक कोई निश्चय 
नहीं कर पाये हैं और हम चाहते हैं कि संविधान के आरम्भ से पहले ही, अर्थात्‌ 
26 जनवरी से पूर्व ही नाम बदल देना चाहिये। सदन के समक्ष यही प्रश्न है। 
मेरा सुझाव यह है कि सभा से यह कहने के बजाय कि वह नाम बदलने के 
लिये पुनः समवेत होकर संकल्प पारित करे जो कि लम्बा चौड़ा उपाय है और 
इसलिये मेरे विचार में वांछनीय नहीं है, राष्ट्रपति को शक्ति दे दी जाये कि वह 
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प्रान्‍्नी्य सरकार की सिफारिश पर संयुक्त प्रात्त का नाम बदल सके। यह बहुत 
सीधा-सादा प्रश्न है। नाम को बहुत पहले बदला जा सकता था। यदि प्रान्तीय सरकार 
उसका नाम अब तक बदल चुकी होती तो यह निश्चित बात हो जाती और कोई 
उस पर आपत्ति नहीं की जाती, किन्तु अब यह हमारे समक्ष है और क्योंकि अभी 
तक यूपी. नाम चल रहा है अत: हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अतएवं मेरा 
निवेदन यह है कि प्रांत की सिफारिश पर, अर्थात्‌ प्रांताथ सरकार की सिफारिश 
पर, राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर ले तथा सदन को इस प्रयोजन के लिये समवेत 
न होना पडे। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये तो मसौदा समिति इस आशय का 
समुचित संशोधन रख सकती हे। 


“पंडित ठाकुर दास भार्गवः मेरे विचार में तृतीय पठन के पारित होने तक 
काफी समय शेष हे-अब और तृतीय पठन के अन्त के बीच इस प्रश्न का निश्चय 
हो सकता हे। 


“अध्यक्ष: पंडित भार्गव का सुझाव है कि अब भी 25 तारीख तक सदस्यों 
के लिये इस प्रश्न पर समझोता करने के लिये काफी समय हे। यदि वे इस पर 
सहमत हैं तो ऐसा किया जा सकता हे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई: जनरल): मेरे विचार से यह 
कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है यदि यह सभा 26 नवम्बर को अपना 
सत्र समाप्त करने से पहले एक अधिनियम पारित करके भारत-शासन-अधिनियम 
935 की धारा 290 को संशोधित कर दे, जिससे गवर्नर-जनरल को यह भी शक्ति 
मिल जाये कि प्रांत का नाम भी बदल सके, जिससे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 39] 
के अन्तर्गत कार्यवाही करके अनुसूची को संशोधित कर सके जिससे कि 
गवर्नर-जनरल द्वारा भारत-शासन अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही को पूरा 
किया जा सके। इस पर कुछ मिनट से अधिक नहीं लग सकते। मसौदा-समिति 
या गृह-विभाग के लिये यह सम्भव होगा कि वह इस सभा के समक्ष 
भारत-शासन-अधिनियम 935 की धारा 290 में परिवर्तन करने के लिये एक 
री पेश कर सके। ऐसा विधेयक 26 जनवरी से पूर्व पारित किया जा सकता 

| 


*पाननीय श्री के. सन्तानमः हमें नाम बदलने पर आपत्ति नहीं है, केवल 
*आर्यवरत्त' पर आपत्ति है। इसी प्रकार हम गवर्नर-जनरल को भी अनुमति नहीं दे 
सकते कि वह नाम बदल कर “आर्यवर्त" कर सके। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः आर्यवर्त्त नाम नहीं रखा जा सकता क्‍योंकि 
दल ने उसके विषय में निर्णय कर दिया है। मुझे विश्वास है कि बाबू पुरुषोत्तम 
दास टंडन ने यह बात समझ ली होगी। 


“माननीय पंडित गोविंद वलल्‍लभ पंत (संयुक्त प्रांत: जनरल): आपने जो नाम 
अस्वीकार कर दिया है उसे संयुक्त प्रांतीय सरकार पेश नहीं करेगी तथा गवर्नर 
जनरल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसे हम सब जानते हें। 


संविधान का मसौदा [3643 
*अध्यक्ष; तो फिर अभी कुछ नहीं करना हे। 


“माननीय पंडित गोविंद वल्‍लभ पंतः यदि यह समझ लिया जाये कि 
डॉ. अम्बेडकर ने जिस संशोधक विधेयक का सुझाव दिया है वैसा विधेयक हमारे 
विसर्जन से पूर्व पारित कर दिया जायेगा। 


“अध्यक्ष; यह तो डॉ. अम्बेडकर को कहना है। 


*थ्री ए, थानु पिलल्‍ले (त्रावनकोर तथा कोचीन का संयुक्त राज्य): वह तो इस 
सदन को विनिश्चय करना है। उस प्रांत के लोग उसे “भारत हृदय' कहना चाहें 
यह सम्भव है। हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समस्त भारत के लिये इसका महत्व 
है कि उसके किस भाग को किस नाम से पुकारा जाये। 


“अध्यक्ष: जब संशोधक विधेयक आये तब आप उसका विरोध कर सकते हैं। 
इस समय कुछ नहीं करना हे। 


*भ्री महावीर त्यागी: मुझे भय है कि अब भी एक गम्भीर कमी शेष हे। 
अनुच्छेद 394 में लिखा है कि अनुच्छेद 5, 6, 7 आदि एक दम लागू हो जायेंगे। 
इनमें अनुच्छेद 397 भी शामिल है जो ऐसे सदस्यों के सम्बन्ध में है जो प्रांतीय 
सभाओं के भी सदस्य हैं और उसमें लिखा है कि उनकी सदस्यता इस संविधान 
के आरम्भ पर समाप्त हो जायेगी। अब यदि अनुच्छेद 394 के अनुसार, अनुच्छेद 
379 पर तत्काल अमल होना है तो दोहरी सदस्यता एक दम समाप्त हो जायेगी। 
किन्तु तत्काल प्रभावी होने वाले संविधान में लिखा है कि इस संविधान के आरम्भ 
पर जिसका अर्थ यह है कि 26 जनवरी 950 के दिन दोहरी सदस्यता समाप्त 
हो जायेगी। शब्द ये हैं “इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर संविधान सभा में ऐसे 
सदस्य का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त 
न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी 
जायेगी।” दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से समानान्तर हैं और परणश्गाग्ाष्नक्नाभा[2! शब्द 
द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं हैं और उनका आशय एक-दूसरे से विपरीत है। 
मैं जानना चाहता हूं कि सदस्यता एक दम समाप्त हो जायेगी या 26 जनवरी को 
समाप्त होगी। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि उसका यह निर्ववन हो सकता है। सदस्यता 
26 जनवरी से पूर्व समाप्त नहीं होगी। 


*भ्री बी. दास (उड़ीसा: जनरल): मैं जानना चाहता हूं, श्रीमान, क्या मसौदा 
समिति का संशोधन सं. 68 पेश किया जा चुका हे। 


“अध्यक्ष: हां, वह पेश कर दिया गया हेै। 


अब हम सब संशोधनों को समाप्त कर चुके हैं, और व्यापक चर्चा के लिये 
अब समय नहीं है। किन्तु वास्तव में जो भी चीज पेश हुई तथा जिस पर वाद-विवाद 
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की आवश्यकता थी उस पर हम सब चर्चा कर चुके हैं। अत: में डॉ. अम्बेडकर 
से प्रार्था करूंगा कि वे विविध संशोधनों पर वाद-विवाद का उत्तर दें। 


*थ्री राज बहादुरः श्रीमान, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। क्‍या मैं 
प्रार्था कर सकता हूं कि सिरोही विषयक आदेश सदन के समक्ष रख दिया जाये 
जिससे हम यह जान सकें कि उसमें क्‍या है, और यह सभा उसका अनुमोदन 
रे समर्थन कर सकती है या नहीं, या उस पर किसी प्रकार ध्यान दे सकती 

या नहीं। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि यह ऐसा मामला है जो इस सदन में आ सके। 
यह दूसरे सदन के लिये है। इस सदन के लिये नहीं, डॉ. अम्बेडकर। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में मेरा विचार 
कुछ अनुच्छेदों को लेने का है जिन पर सभा के सदस्यों ने अधिक आलोचना 
की है। हां, मेरे लिये प्रत्येक अनुच्छेद पर कुछ कहना असंभव हे जिसका निर्देश 
सदस्यों ने अपने भाषणों में किया है। अतः मैं अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर ही 
कुछ कहूंगा जिनके विरुद्ध गम्भीर आपत्तियां उठाई गई हें। 


मैं अनुच्छेद 22 से आरम्भ करता हूं। वाद-विवाद के सुनते समय मैंने देखा 
कि इस अनुच्छेद 22 को तथा मसौदा समिति द्वारा संशोधित उसके उपबन्धों को 
ठीक प्रकार समझा नहीं गया है, अतः मैं ठीक-ठीक बताना चाहता हूं कि इसका 
उद्देश्य क्या है। मसौदा समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुच्छेद 22 के उपबन्धों 
में निम्न महत्वपूर्ण बातें हें। 


सर्वप्रथम, निवारक निरोध का प्रत्येक मामला विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिये। 
यह बात कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं हो सकती। 


दूसरी बात यह है कि तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये जो निवारक 
निरोध हो उसका प्रत्येक मामला न्यायिक मंडली के समक्ष पेश किया जायेगा, जब 
तक कि वह ऐसा मामला न हो जिसमें संसद, खंड (7), उप-खंड (क) के 
अधीन विधि द्वारा निर्धारित करे कि उसे न्यायिक मंडली के समक्ष पेश न किया 
जाये जिसे तीन महीने से अधिक निरोध का प्राधिकार हो। 


तीसरी बात यह है कि प्रत्येक मामले में चाहे वह न्‍्यायिकमंडली के समक्ष 
पेश होने वाला मामला हो या न हो, संसद निरोध की अधिकतम कालावधि को 
निश्चित करेगा ताकि कोई व्यक्ति, जो निवारक निरोध सम्बन्धी विधि के अधीन 
निरुद्ध हो, अनिश्चित काल के लिये निरुद्ध किया जा सकता है। सदा निरोध की 
अधिकतम कालावधि तो होगी ही जो संसद को विधि द्वारा निर्धारित करनी पडेगी। 


चौथी बात यह है कि जो मामले अनुच्छेद 22 के अधीन न्यायमंडली के सामने 
जाने चाहिये, उनमें मंडली जो प्रक्रिया बरतेगी उसका निश्चय संसद करेगी। मैं चाहता 
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हूं कि सदन मसौदा समिति द्वारा संशोधित रूप में इस नये अनुच्छेद 22 के उपबनधों 
पर मूल अनुच्छेद ।5क की तुलना में विचार करे। यह पता लगेगा कि मौलिक 
अनुच्छेद 5क पर दो आपत्तियां की गई हैं। एक यह थी कि 4(क) निरोध की 
उस अधिकतम कालावधि के अन्तर्गत नहीं दिखाई देता जो खण्ड (7) के अधीन 
निश्चित की जायेगी। खण्ड 4(क) स्वयं स्वतन्त्र प्रतीत होता है, खण्ड (7) से 
स्वतन्त्र। दूसरी त्रुटि यह थी कि निरोध के आधारों को बताने की आवश्यकता वाली 
शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होती जो 4(क) के अधीन निरोधित हों। अब यह 
पता चलेगा कि अनुच्छेद 22 के वर्तमान खंड (4) से ये दो त्रुटियां दूर हो जाती 
हैं जो 45क के मौलिक मसौदे में थीं। 


अनुच्छेद 22 में कुछ संशोधन करने के बावजूद भी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी 
की वक्‍तृता से पता लगता है कि उन्हें अब भी इस अनुच्छेद से कुछ शिकायत 
है। कल वकक्‍्तृता देते समय उन्होंने कहा कि निवारक निरोध विधि के प्राधिकार 
के बिना किया जा सकता है, और दूसरी बात, अब भी ऐसे मामले हैं जिन्हें 
न्याय-मंडली में जाने की आवश्यकता नहीं हैं। उनकी प्रथम टिप्पणी के विषय में 
मैं सादर यह कहना चाहता हूं कि वे बहुत गलती पर हैं। यद्यपि निवारक निरोध 
सामान्य विधि के अधीन निरोध से भिन्‍न है, फिर भी निवारक निरोध विधि के 
ही अधीन होगा। वह कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं हो सकता। वह बात पूर्णतः 
स्पष्ट है। उन्होंने जो दूसरी टिप्पणी की है कि नये अनुच्छेद में कुछ मामले 
न्याय-मंडली के क्षेत्र से बाहर रहेंगे, उसके विषय में मैं स्वीकार करता हूं कि 
यह बात ठीक है। किन्तु मैं यह भी कहता हूं कि ऐसा विभेद करना आवश्यक 
है, क्योंकि ऐसे निरोध के मामले भी हो सकते हैं जिनमें कि परिस्थितियां ऐसी 
गम्भीर हों और परिणाम ऐसे भयानक हों कि किसी व्यक्ति विशेष के निरोध विषयक 
तथ्यों को न्‍्याय-मंडली के सदस्यों को भी जानने देना अभीष्ट नहीं होगा। ऐसे तथ्यों 
का बताना राज्य के अस्तित्व के लिये महान खतरा हो सकता है। निस्सन्देह, वे 
यह बात समझ जायेंगी कि अन्तिम कोटि के व्यक्तियों के लिये भी, जो न्‍्याय-मंडली 
के हस्तक्षेप के बिना, तीन मास से अधिक निरुद्ध किये जायेंगे, दो विशेष परिस्थितियां 
हैं। पहली बात यह हे कि ऐसे मामले संसद द्वारा परिभाषित होंगे। उन पर 
कार्यपालिका मनमाना निर्णय नहीं करेगी। सरकार को किसी व्यक्ति को तीन मास 
की कालावधि से अधिक निरुद्ध करने का अधिकार उन्हीं मामलों में होगा जिनमें 
कि संसद यह उपबन्ध कर दे कि वे मामले न्याय-मंडली में नहीं जायेंगे। किन्तु 
यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मामले में, विधि द्वारा निरोध की 
अधिकतम कालावधि निश्चित होगी चाहे वह मामला न्याय-मंडली के समक्ष जाने 
वाला हो या न हो। 


मेरे विचार से इन संशोधनों के सम्बन्ध में जो मसौदा-समिति ने अनुच्छेद 22 
में सुझाये हैं, अनुच्छेद ।4क के उपबन्धों की मौलिक कठोरता में बहत सुधार कर 
दिया गया है। श्रीमान, अनुच्छेद 22 के विषय में मैं जो कुछ कहना अपेक्षित समझता 
हूं वह कह चुकने के पश्चात, मैं अनुच्छेद 373 को लूंगा, क्योंकि उसका अनुच्छेद 
22 से गहरा सम्बन्ध हे। 
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अनुच्छेद 373 पर बहुत आलोचना हुई है तथा कुछ सदस्यों ने ऐसे अनुच्छेद 
को संविधान में रखने के औचित्य पर भी चुनौती दी है। किन्तु उसके उत्तर में, 
मैं सदस्यों का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि इस अनुच्छेद 
को संविधान में नहीं रखा जायेगा तो क्या होगा? मेरे विचार में यह सर्वथा स्पष्ट 
है कि यदि इस अनुच्छेद 373 को संविधान में नहीं रखा जायेगा तो यह होगा, 
कि निवारक निरोध के अधीन सब व्यक्तियों को 26 जनवरी 950 को छोड दिया 
जायेगा, यदि उस दिन तक वे तीन मास का निरोध पूरा कर चुके हैं जो अनुच्छेद 
22 के अधीन संभव है और यदि संसद अनुच्छेद 22 के खंड 
(7) के अधीन ऐसी विधि पारित न कर सके जिसके अधीन अधिक लम्बे समय 
तक निरोध किया जा सके। प्रश्न यह है: क्‍या यह परिणाम अभीष्ट है? क्‍या यह 
अभीष्ट है कि विद्यमान विधि के अधीन निरुद्ध सब व्यक्तियों को 26 जनवरी 
के दिन छोड दिया जाये केवल इस कारण कि संसद अधिक काल तक निरोध 
करने की विधि 26 जनवरी 950 को ही बनाने में समर्थ नहीं हो सकेगी। मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह अत्यन्त हानिकारक बात होगी। अतएवं यह देखते हुए 
कि संसद के लिये एकदम या 26 जनवरी से पूर्व समवेत होकर ऐसी विधि बनाना 
असंभव है जो उसी दिन लागू हो जाये, यह बात देखते हुए, यह आवश्यक हे 
कि संविधान के अधीन किसी प्राधिकारी को ऐसा काम करने की शक्ति देना चाहिये 
जो अनुच्छेद 22 के उपबंधों को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिये संसद को करना 
चाहिये। संविधान के अधीन ऐसा अधिकारी कौन है? स्पष्ट है कि वह राष्ट्रपति 
है। राष्ट्रपति ही ऐसा प्राधिकारी है जो 26 जनवरी को या उससे पूर्व विद्यमान होगा 
और जो जल्‍दी से विधि बना कर संसद का स्थान ले सकेगा तथा अधिक लम्बे 
काल तक निरोध की अनुमति देने के लिये अनुच्छेद 22 के उपबंधों को क्रियान्वित 
कर सकेगा। अतएव निवारक निरोध संबंधी विधि को बनाये रखने के लिये यह 
अत्यावश्यक है कि अनुच्छेद 373 को रखा जाये जिससे राष्ट्रपति को ऐसी विधि 
बनाने की शक्ति मिले जिसे संसद ही बना सकती है। श्रीमान, मैं एक और भी 
बात कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 373 के उपबंधों में कोई नई बात भी नहीं 
है, क्योंकि हमने अन्य अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी है कि वह कुछ विधियों 
का अनुकूलल कर सकता है जिससे कि वे संविधान के उपबंधों के 
अनुरूप बन सकें। ऐसा रूपभेद केवल संसद ही कर सकती है, किन्तु हम यह 
भी जानते हैं कि संसद के लिये यह संभव नहीं होगा कि एकदम 26 जनवरी 
को ही वह भारतीय विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित इतने वृहद्‌ विधि-पग्रन्थों का 
अनुकूलन कर सके और उन्हें संविधान के अनुरूप बना सके। अतएवं वह शक्ति 
राष्ट्रति को दे दी गई है। इसी प्रकार हमने एक और अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को 
शक्ति दी है कि वह कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये इस संविधान 
को ही अस्थायी रूप में संशोधित कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस 
अनुच्छेद 373 में कोई नई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि निवारक 


संविधान का मसौदा [3647 


निरोध की विधि को नष्ट होने से बचाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक पूरक 
अनुच्छेद है। 


अब श्रीमान, मैं अनुच्छेद 34 को लेता हूं जो सैनिक विधि के विषय में हे। 
इस अनुच्छेद पर भी कठोर आलोचना हुई है। मुझे खेद है कि जो सदस्य अनुच्छेद 
34 के विरुद्ध बोले हैं उन्होंने यह पूरी तरह नहीं समझा कि संविधान के अनुच्छेद 
20 खंड () तथा अनुच्छेद 2] का क्‍या प्रयोजन है। श्रीमान, मैं अनुच्छेद 20, 
खंड (]) तथा अनुच्छेद 2। को पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि इन दो अनुच्छेदों 
के उपबन्धों को समझे बिना कोई सदस्य अनुच्छेद 34 की वांछनीयता को--मैं तो 
यह भी कहूंगा कि आवश्यकता को--नहीं समझ सकता। अनुच्छेद 20, खंड 
(।) में लिखा है:-- 


“२0 एछशाइणा शाबी। 96 ८णाशंलटा2व ए क्ाए णीलिा९6 छलका 0 शं0भांगा ए 8 
4ए की गिर 20 ॥6 वा6 ए ॥6 टणागरांइशंणा ण 6 ३० लाभाए०व 3६ था 
णीलि०९ट.? 


[कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक 
कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण 
न किया हो।] 


अनुच्छेद 2। में लिखा हे: 


“० एछलइणा शी] 96 १677र८6 ०णए ॥35 कभ्राल णा एथषणा॥ लाए छलका 
23०८0काए 40 970०९0प्र2 2४380॥58#20 99 ]9ए. 


[किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित 
प्रक्रिय॒ को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा।] 


अब, यह स्पष्ट है कि जब भी किसी क्षेत्र में उपद्रव, विद्रोह या गड़बड़ हो 
जाये या राज्य की सत्ता को उखाड़ दिया जाये तो सैनिक विधि लागू कर दी जाती 
है। सैनिक विधि का भारसाधक पदाधिकारी दो बातें करता है। वह अपने आदेश 
द्वारा यह घोषित कर देता है कि उसके प्राधिकार के विरुद्ध कुछ कार्य अपराध 
होंगे, और दूसरी बात, वह अपराध घोषित किये हुए कार्यों को करने वाले व्यक्तियों 
के मुकदमे के लिये अपनी प्रक्रिया निश्चित कर देता है। यह बिल्कुल स्पष्ट हे 
कि उस गड़बड़ वाले क्षेत्र के भार-साधक सैनिक समादेशक द्वारा घोषित कोई कार्य 
प्रवत्त विधि द्वारा अधिनियमित अपराध नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र का समादेशक 
विधि-निर्माता व्यक्ति नहीं है। उसे यह घोषणा करने की शक्ति नहीं है कि कोई 
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कार्य विशेष अपराध है, और दूसरी बात उसके द्वारा दिये गये किसी आदेश का 
अतिक्रमण “प्रवृत्त विधि! इस वाक्यांश के अर्थ में अपराध नहीं होगा क्योंकि प्रवृत्त 
विधि' का अर्थ विधि-निर्माता प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधि ही हो सकता है। इसे 
अतिरिक्त प्रधान सेनापति या सैनिक समादेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया भी विधि के 
अनुसार प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसे विधि बनाने का हक नहीं है। ये आदेश तो 
उसने अपने कृत्यों को अर्थात्‌ विधि व्यवस्था स्थापित करने के कृत्यों को पूरा करने 
के प्रयोजनार्थ निकाले हैं। स्पष्ट है कि यदि अनुच्छेद 20 खंड () तथा अनुच्छेद 
2] को वर्तमान रूप में रहने दिया जाये, तथा अनुच्छेद 34 में उल्लिखित शर्त 
न लगाई जाये तो देश में सैनिक विधि असंभव होगी, और राज्य के लिये ऐसे 
क्षेत्र में जो विद्रोही हो गया है शीघ्रता से व्यवस्था कायम करना असंभव होगा। 


अतएव ऐसा निश्चित उपबन्ध करना आवश्यक है कि चाहे अनुच्छेद 20 या 
अनुच्छेद 2 में कोई बात हो फिर भी प्रधान सेनापति द्वारा अपने आदेश के विरुद्ध 
उद्घोषित अपराध होगा। इसी प्रकार उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित 
प्रक्रिया समझी जायेगी। मुझे आशा है कि यह स्पष्ट होगा कि यदि हमारे संविधान 
में अनुच्छेद 34 नहीं होगा, तो सैनिक विधि का प्रशासन सर्वथा असंभव होगा और 
शांति स्थापित करना उस परिस्थिति में असंभव हो सकता है। अत: मेरा निवेदन 
है श्रीमान कि अनुच्छेद 20 () तथा 2] की कठोरता को कम करने के लिये 
अनुच्छेद 34 अत्यावश्यक है। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्या मैं पूछ सकता हूं कि लोक सेवकों के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्तियों को इस अनुच्छेद में तारण क्‍यों दिया गया है? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः क्योंकि, यदि मेरे माननीय मित्र वकील 
हैं तो वे शायद जानते ही हैं 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं तो वकील नहीं हूं। 


*पाननीय डॉ. बी,आर अम्बेडकर: ........... कि जब सेना-विधि होती है तब 
लोगों को दंड देने का कार्य केवल प्रधान सेनापति का ही नहीं होता, वरन राज्य 
के प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिक का कर्तव्य भी है कि अपने कंधे पर उत्तरदायित्व 
को ले तथा प्रधान सेनापति की सहायता करे। इससे यह देखा गया है कि कोई 
व्यक्ति, जो सामान्य नागरिक हो और प्रधान सेनापति के कर्मचारियों में न हो, कोई 
कार्य करे तो यह नितान्‍्त आवश्यक है कि उसे भी तारण दिया जाये, क्योंकि वह 
जो भी कार्य करता है वह राज्य की शांति को बनाये रखने के लिए करता हे 
और कोई कारण नहीं है कि शांति स्थापित करने में राज्य की सहायता करने वाले 
सैनिक अधिकारी तथा नागरिक में अन्तर क्‍यों किया जाये। 
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अब, श्रीमान, मैं अनुच्छेद 48 पर आता हूं जो गोवध के विषय में है। उसके 
विषय में मेरे लिये कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है क्‍योंकि मसौदा-समिति ने 
एक सर्वसम्मत संशोधन रखा है जो सूची 4 में सं. 549 है। मुझे आशा है कि 
उससे उन्हें संतोष हो जायेगा जो अनुच्छेद 48 के लिये मसौदा समिति द्वारा प्रस्थापित 
नये मसौदे से कुछ असन्तुष्ट थे। 


फिर मैं अनुच्छेद 77 पर आता हूं जो कार्य-नियमों के विषय में है। इस अनुच्छेद 
पर वाद-विवाद के समय, कुछ सदस्य तो समझ ही नहीं सके थे कि इस अनुच्छेद 
की आवश्यकता ही क्‍या है। कुछ सदस्यों ने कहा था कि यदि यह अनुच्छेद 
आवश्यक है ही तो कार्य-नियमों को बनाने का अधिकार प्रधान मंत्री को दिया जाना 
चाहिये। दूसरों ने कहा था कि यदि यह अनुच्छेद आवश्यक है तो केवल इसलिये 
कि कार्य का निर्ववन कुशलता से हो और इसलिये इस खण्ड में “कुशलता' 
(०गलं०आ) शब्द रख देना चाहिये। अब, श्रीमान, मुझे इस पर खेद है कि अनुच्छेद 
77 पर वाद-विवाद में भाग लेने वाले अधिक सदस्य इस अनुच्छेद के मूल आधार 
को ही नहीं समझे। कार्य नियम बनाने की शक्ति प्रधान में होने के प्रश्न पर, 
मेरा विचार है कि यह बात समुचित रूप से नहीं समझी गई है कि इसका प्रभाव 
वही होगा क्योंकि यद्यपि अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है तथापि राष्ट्रपति के 
लिये प्रधान मंत्री की मन्त्रणा को स्वीकार करना भी तो आवश्यक है। इसका परिणाम 
यह होगा कि अनुच्छेद 77 के अन्तर्गत राष्ट्रपति जो नियम बनायेगा वे वास्तव में 
प्रधान मंत्री द्वारा तथा उसकी मन्त्रणा पर ही बनाये जायेंगे। 


अब, श्रीमान, अनुच्छेद 7ँ7 की आवश्यकता को ठीक-ठीक समझने के लिये, 
पहली बात तो यह समझनी अपेक्षित है कि अनुच्छेद 77 का अनुच्छेद 53 से 
गहरा सम्बन्ध है। वास्तव में अनुच्छेद 77 तो अनुच्छेद 53 के परिणामस्वरूप ही 
बना है। अनुच्छेद 53 में एक आवश्यक उपबन्ध है। संविधान के सामान्य उपबचन्‍धों 
के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा यह कहा 
जा सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाना 
है अतः राष्ट्रपति को जिस शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया गया है उसका 
प्रयोग वह व्यक्तिगत रूप से ही करेगा। ऐसी बात का निराकरण करने के लिये, 
अनुच्छेद 53 रखा गया था जिसमें स्पष्ट लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति 
का प्रयोग राष्ट्रपति या तो प्रत्यक्ष रूप में या दूसरे के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में कर 
सकता हेै। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 53 से राष्ट्रपति को अनुमति मिल जाती हे 
कि वह दूसरों को अधिकार दे सकता है कि वे उस शक्ति का प्रयोग करें जो 
संविधान द्वारा उसमें निहित की गई है। अब, श्रीमान, अनुच्छेद 53 के इस विशिष्ट 
उपबन्ध को भी कार्यान्वित करना है जिससे राष्ट्रपति को अधिकार मिला है कि 
राष्ट्रति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं न करके दूसरों के द्वारा कर सकता है। 
अन्यथा, अनुच्छेद 53 व्यर्थ हो जायेगा। यह प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा विधि-रूप 
उपबन्ध करना क्‍यों आवश्यक है जो कि अनुच्छेद 77 में किया जा रहा है जिससे 
राष्ट्रति को कार्य-नियम बनाने के लिये कहा गया है। यह बात राष्ट्रपति पर क्‍यों 
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नहीं छोड़ दी गई कि वह चाहे तो ऐसा करे और चाहे तो न करे। अतः अनुच्छेद 
77 में ऐसे विधि-रूप उपबन्ध रखने की आवश्यकता को समझना अपेक्षित हे। 


अनुच्छेद 77 की आलोचना करते समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक 
है। पहली बात तो यह है कि यदि राष्ट्रपति अपनी शक्ति किसी अधिकारी को 
या किसी अन्य प्राधिकारी को देना चाहे तो इसका कोई साक्ष्य होना चाहिये कि 
उसने अपनी शक्ति प्रदान कर दी है। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति विशेष 
को अपने नाम से काम करने या सरकार के नाम से कम करने की शक्ति देना 
चाहता है, तो भी उस व्यक्ति विशेष की या पदाधिकारी विशेष की स्पष्ट परिभाषा 
होनी चाहिये। अन्यथा न्यायालय में बहुत मुकदमेबाजी आरम्भ हो सकती है जिसमें 
राष्ट्रपति द्वारा शक्ति प्रदान करने के प्रश्न उठें या संघ के राष्ट्रपति में निहित शक्तियों 
को प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता के प्रश्न उठें। हमारे न्यायालयों 
की मुकदमेबाजी से परिचित व्यक्तियों को शिवनाथ बनर्जी बनाम बंगाल सरकार वाला 
प्रसिद्ध मामला याद होगा। भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, राज्यपाल ने कुछ 
नियम बनाये थे जिनमें कुछ व्यक्तियों को शक्ति दी गई थी कि वे कुछ व्यक्तियों 
को, जिन्होंने भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के विरुद्ध अपराध किये थे, गिरफ्तार कर 
सकें। प्रश्न यह उठता था कि क्‍या इस व्यक्ति विशेष को, जिसने उस विधि विशेष 
के अन्तर्गत गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उस काम के करने की शक्ति थी, 
और अपने आप को संतुष्ट करने के लिये कलकत्ता उच्चन्यायालय ने बंगाल सरकार 
से कहा कि वह न्यायालय का समाधान करे कि वह व्यक्ति विशेष जिसे गिरफ्तार 
करने का प्राधिकार दिया गया था बंगाल सरकार द्वारा अभिप्रेत व्यक्ति ही था। बंगाल 
सरकार को न्यायालय के निरीक्षण के लिये अपने कार्य-नियम उपस्थित करने पड़े 
तब न्यायालय का समाधान हुआ कि जिस व्यक्ति ने उस शक्ति का प्रयोग किया 
था वही कार्य-नियमों द्वारा अभिप्रेत व्यक्ति था। 


कार्यों के लिये शक्ति देने के सम्बन्ध में इस प्रकार की मुकदमेबाजी को हटाने 
के लिये ही हमने यह सोचा था कि अनुच्छेद 77 के समान उपबन्ध रखना अपेक्षित 
है। हां, इस अनुच्छेद से संसद की यह शक्ति नहीं छिन जाती कि वह विधि 
बनाकर अन्य व्यक्तियों को भी भारत सरकार के नाम से काम करने की शक्ति 
प्रदान कर सकती है। किन्तु जब संसद ऐसा उपबंध नहीं बनाती, तब यह आवश्यक 
है कि राष्ट्रपति ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे ऐसी कोई कोई मुकदमेबाजी न हो 
जो अन्यथा हो सकती हे। 


अनुच्छेद 00 के विषय में, जो गणपूर्ति के विषय में है, मुझे पता नहीं हे 
कि मेरे लिये उसके उत्तर में कुछ कहना आवश्यक है या नहीं। मैं तो केवल 
यही कहना चाहता हूं कि अन्य देशों के विधायी निकायों में निश्चित गणपूर्ति सम्बन्धी 
तुलनात्मक आंकड़ों को देखते हुए यह आशंका है कि पहले जो गणपूर्ति निश्चित 
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की गई थी वह शायद काफी ज्यादा थी और इसलिये हमने यह सुझाव दिया कि 
गणपूर्ति को कम कर दिया जाये। मसौदा समिति की प्रस्थापना पूर्ण प्रस्थापना नहीं 
है, क्योंकि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। यदि संसद गणपूर्ति के 
विषय में कुछ अनुभव के पश्चात्‌ इस निर्णय पर पहुंचे कि अधिक गणपूर्ति से 
संसद का काम चलाना संभव है। तो संसद को अनुच्छेद 00 के इस उपबन्ध 
को बदलने में कोई बाधा नहीं होगी। अतएवं यह उपबंध अत्यन्त लचकदार है और 
इसमें विद्यमान स्थिति का ध्यान रखा गया है, और भविष्य के अनुभव से लाभ 
उठाकर संसद को यह उपबन्ध बदलने की अनुमति होनी चाहिये। 


अनुच्छेद 28 के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। यह कहा गया है कि हमें 
अपने न्यायाधीशों को अधिक मोटा नहीं बनाना चाहिये। मैं तो केवल यही कहना 
चाहता हूं कि न्यायाधीशों के वेतनों का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है। सदन 
ने विद्यमान न्यायाधीशों के लिये वेतन-क्रम निश्चित कर दिया है तथा भावी 
न्यायाधीशों के लिये भी वेतन-क्रम निश्चित कर दिया है। हमें केवल इसी प्रश्न 
पर विचार करना है कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य विशेष के उच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश नियुक्त होता है तब क्‍या सरकार को यह अधिकार होना चाहिये 
कि वह उसे उस न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित 
कर सके? यदि ऐसा हो तो, क्‍या उस स्थानानतरण पर उसे कुछ आर्थिक भत्ता 
देकर उस हानि की पूर्ति की जाये जो उसे उस स्थानान्तरण के कारण उठानी पड॒ 
सकती है? मसौदा समिति ने यह अनुभव किया कि जहां तक न्यायाधीशों की 
नियुक्तियों का प्रश्न है समस्त उच्च न्यायालय अब केन्द्रीय हो जायेंगे, अतएव भारत 
भर के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को आई.सी.एस. के समान एक ही श्रेणी 
में समझना अभीष्ट होगा और वे उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजे 
जा सकें। यदि ऐसी शक्ति केन्द्र के लिये रक्षित नहीं की जायेगी तो न्याय प्रशासन 
अत्यन्त कठिन मामला बन जायेगा। यह आवश्यक हो सकता है कि किसी स्थान 
पर योग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण बाहर से अधिक योग्य व्यक्ति को बुला 
कर वहां के उच्च न्यायालय को अधिक प्रबल बनाने के उद्देश्य से एक न्यायालय 
से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश को भेजा जाये। दूसरी बात, किसी उच्च 
न्यायालय में नये मुख्य न्‍्यायाधिपति को बाहर से बुलाना अभीष्ट हो सकता हे, 
क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बुलाना वांछनीय हो सकता है जो स्थानीय राजनीति तथा 
स्थानीय ईर्षा-द्वेष से अप्रभावित है। अतएव हमने यह सोचा कि स्थानान्तरण की 
शक्ति को केन्द्रीय सरकार के हाथ में रख देना ठीक रहेगा। 


हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे 
में किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण करने की इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता 
है। हो सकता है कि कोई प्रांतीय सरकार किसी न्यायाधीश विशेष को अपने उच्च 
न्यायालय से इस कारण स्थानान्तरित करना चाहे कि वह न्यायाधीश कुछ न्यायिक 
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मामलों में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने के कारण प्रान्तीय सरकार के लिये 
अत्यन्त असुविधाजनक हो गया है, वह ऐसे निर्णय करने के कारण जो प्रान्तीय 
सरकार को पसन्द न हों उनके लिये आफत बन गया हेै। हमने इस बात का 
ध्यान रखा है कि इन स्थानान्तरणों के करने में ऐसी किसी बात का प्रभाव न 
पडे। स्थानान्‍तरण केवल सामान्य प्रशासन की सुविधा के आधार पर होने चाहिये। 
अतएव हमने एक उपबन्ध रखा है कि ऐसे स्थानान्तरण भारत के मुख्य न्यायाधिपति 
से परामर्श करके किये जायें क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह 
सरकार को इस प्रकार मंत्रणा देगा जिस पर स्थानीय या व्यक्तिगत पक्षपातों का 
कोई प्रभाव नहीं पडेगा। 


अतएव केवल यही प्रश्न रह जाता है कि कया यह स्थानान्तरण ऐसा बाध्यकारी 
हो कि हानि की क्षतिपूर्ति का कोई उपबंध न हो। हमने अनुभव किया कि इससे 
बहुत कठिनाई होगी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्थानीय वकीलों में से नियुक्त 
होता है। उसका वहां मकान हो सकता है। उसके पास मकान तथा अन्य चीज़ें 
हो सकती हैं जिनमें उसकी व्यक्तिगत दिलचस्पी हो। यदि उसे एक उच्च न्यायालय 
से दूसरे में स्थानान्तरित कर दिया जाये तो स्पष्टतः वह अपना सारा घरबार स्थानान्तरित 
नहीं कर सकता। उसे अपने पुराने प्रांत में जहां उसे स्थानान्तरित किया जायेगा, 
नया घरबार स्थापित करना होगा। अत: मसौदा समिति ने ऐसा उपबंध करने में 
ओऔचित्य अनुभव किया कि जहां ऐसा स्थानान्तरण किया जाये वहां संसद को 
अधिकार होगा कि इस प्रकार स्थानान्तरित न्यायाधीश को वह व्यक्तिगत भत्ता दे 
सकती है। मेरा कहना यह है कि मसौदा समिति द्वारा प्रस्थापित संशोधन में कोई 
त्रुटि नहीं हे। 


अनुच्छेद 48 के विषय में, मुझे इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
है क्‍योंकि मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो संशोधन (सं, 68) पेश 
किया है वह उन सब को पसंद हे जिन्होंने इस अनुच्छेद विशेष में दिलचस्पी 
ली थी। 


इसी प्रकार अनुच्छेद 320, जिस पर इतना विवाद था (यदि मैं किसी का दिल 
दुखाये बिना कह सकूं तो यह बिल्कुल व्यर्थ विवाद था) पर वह सब विवाद 
नये संशोधन सं. 558 से समाप्त हो गया है जिससे वे आपत्तिजनक भाग हट गये 
हैं जिन्हें एक समय सदस्य पसंद नहीं करते थे। 


अनुच्छेद 365 के विषय में काफी वाद-विवाद तथा चर्चा पहले ही हो चुकी 
है। मैंने भी उसी वाद-विवाद में भाग लिया था और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त 
किया था। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा था उस पर विचार करने के 
पश्चात्‌ सदस्य देखेंगे कि अनुच्छेद 365 एक आवश्यक अनुच्छेद है और उससे 
किसी प्रकार सदन द्वारा पहले किये हुए विनिश्चय समाप्त नहीं हो जाते। 
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मैं अनुच्छेद 378 को लेता हूं। यह कहा गया था कि इस अनुच्छेद में एकरूपता 
वाला उपबंध होना चाहिये जिससे कि निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये जनसंख्या का 
निर्धारण किया जा सके। मुझे यह कहने में खेद है कि मैं इस एकरूपता वाले 
नियम की प्रस्थापना को स्वीकार नहीं कर सकता। विविध प्रांतों की बदलती हुई 
परिस्थितियों में एकरूप नियम रखना असंभव है। अतएव केन्द्र को अपने पास यह 
स्वतंत्रता रखनी चाहिये कि वह जनसंख्या का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिये 
विभिन्‍न प्रांतों में अलग-अलग कसौटियां लागू कर सके। यदि विभिन्‍न प्रांतों पर 
विभिन्‍न नियम लागू करने के कारण कोई गम्भीर अंतर पड़ जाये तो भावी संसद 
इस पर फिर भी विचार कर सकती है, क्‍योंकि निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बद्ध सब मामले 
निस्संदेह संसद के समक्ष पेश होंगे और संसद स्वयं यह देख सकेगी कि केन्द्रीय 
सरकार ने जो जनसंख्या का पता लगाया है वह ठीक है, या कम है या अधिक 
है। अब श्रीमान, मैं अनुच्छेद 36। पर आता हुं। 


“पंडित बालकृष्ण शर्मा: अनुच्छेद 379? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अनुच्छेद 379 के विषय में मैं अपने 
माननीय मित्र श्री शर्मा की आपत्ति को बिल्कुल समझ सकता हूं। उन्हें प्रधानतः 
नु)०गांगंणा रण पा09" इन शब्दों पर आपत्ति है। कल मैंने प्रमुख मसौदा-लेखक 
श्री मुखर्जी की सहायता से अनुच्छेद की पुनर्रचना करने का प्रयत्न किया जिससे 
कि ॥9णएरं07 ० 09 इन शब्दों को हटाया जा सके। किन्तु मुझे स्वीकार करना 
होगा कि मैं सफल नहीं हुआ। अतएव मैं श्री शर्मा से प्रार्था करता हूं कि वे 
अनुच्छेद को इसी रूप में रहने दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किन्तु हमारे पास जो थोड़ा 
सा समय रह गया था उसमें मुझे इसका कोई इलाज दिखाई नहीं दिया। 


अब अनुच्छेद 39। के विषय में, स्थिति यह है: संविधान में नौ प्रांतों के 
निर्माण के लिये दो प्रकार के उपबंध हैं। संविधान के प्रांभ के पश्चात्‌ प्रांतों की 
सृष्टि हो सकती है। 26 नवम्बर तथा 26 जनवरी के बीच में भी नये प्रांत बनाये 
जा सकते हैं। संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ प्रांतों के निर्माण के विषय में 
अनुच्छेद 3 तथा 4 का प्रयोग होगा। उनसे संसद को शक्ति मिलती है कि वह 
नये प्रांत बनाने के लिये प्रांतों की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 
वे अनुच्छेद इतने स्पष्ट हैं कि मैं नहीं समझता कि मेरे लिये कोई व्याख्या करना 
आवश्यक है। 


अब तथा 26 जनवरी के बीच नये प्रांतों के निर्माण के विषय में, 935 के 
भारत-शासन अधिनियम की धारा 290 तथा वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 39 
लागू होंगे। श्रीमान, अनुच्छेद 39 में लिखा है कि यदि अब तथा 26 जनवरी 
के बीच में किसी समय भारत-शासन-अधिनियम 935 के अधीन कार्यवाही करने 
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की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी कार्यवाही नहीं करता, तो राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 
39] में अधिकार दिया गया है कि वह भारत-शासन-अधिनियम की धारा 290 
के अधीन दिये गये आदेश को प्रभावी बना सकता है। 'चाहे'-यह महत्वपूर्ण बात 
हे-'चाहे 25 जनवरी को भारत-शासन-अधिनियम, 935 का निरसन हो जायेगा,' 
फिर भी यह कार्य वेध रहेगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 39। के अधीन शक्ति दी 
गई है कि वह भारत-शासन-अधिनियम, 935 के अधीन की गई इस कार्यवाही 
को बनाये रखे ओर उसे प्रभावी बनाने के लिये एक आदेश निकाल दे जिससे 
कि प्रथम अनुसूची को तथा इसके फलस्वरूप चौथी अनुसूची को, जो राज्य-परिषद्‌ 
में प्रतिनिधित्व के विषय में है, संशोधित कर दिया जाये। 


शक माननीय सदस्य: वह 26 जनवरी के पश्चात्‌ ही कार्यवाही कर सकता 
है। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: वह कभी भी कार्यवाही कर सकता है। 
संविधान सभा उस विषय में कुछ भी नहीं कर सकेगी क्‍योंकि वह उस प्रयोजन 
के लिये 26 नवम्बर के पश्चात्‌ रहेगी ही नहीं। बात यह है कि भारत-शासन-अधिनियम 
]935 तो 25 नवम्बर के पश्चात्‌ भी लागू रहेगा। जब तक वह अधिनियम लागू 
रहता है तब तक उसके अंतर्गत काम करने का अधिकार भी गवर्नर-जनरल को 
रहता है। वह जब चाहे कार्यवाही कर सकता हेै। 


मेरे मित्र, श्री सिधवा ने एक प्रश्न उठाया था कि अभी और 25 जनवरी के 
बीच जो कार्यवाही की जाये उस पर संसद को विचार करने का अधिकार होना 
चाहिये। मेरे विचार में उनकी यही मंशा है कि यह काम केवल कार्यपालिका द्वारा 
ही नहीं किया जाना चाहिये। मेरे मित्र श्री सिधवा को याद होगा कि हमारा संविधान 
26 जनवरी को लागू होगा। 25 जनवरी तक जो संविधान लागू रहेगा वह भारत-शासन 
अधिनियम 935 में, जो 45 अगस्त 947 को अनुकूल बनाया गया था निहित 
संविधान है। अतएब, अब तथा 25 जनवरी के बीच का संविधान वह संविधान 
नहीं हे जो हम पारित कर रहे हैं, वरन भारत-शासन-अधिनियम 935 में निहित 
संविधान है। अतएबव उनके इस प्रश्न के विषय में कि इस मामले में राय देने 
का अधिकार संसद को होना चाहिये या भारतीय विधान-मंडल को होना चाहिये, 
उत्तर यह है कि भारत-शासन-अधिनियम, 935 की धारा 290 से इसका निर्धारण 
होगा। 


यदि मेरे मित्र श्री सिधवा भारत-शासन-अधिनियम की धारा 290 को देखेंगे तो 
उन्हें पता लगेगा कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधान-मंडल के विचारों का पता 
लगाने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय विधान मंडल के विचारों को जानने 
की भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिये इतना ही अपेक्षित है कि वह उस आदेश 
से प्रभावित किसी प्रात्त की सरकार के विचारों का पता लगा ले। अतएव जहां 
तक धारा 290 के क्रियान्वित होने का संबंध है, इसमें प्रांतीय विधान-मंडल तथा 
भारतीय विधान-मंडल दोनों में से किसी से परामर्श करना गवर्नर जनरल के लिये 
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आवश्यक नहीं है, और जहां तक अब तथा 25 जनवरी के बीच प्रांतों के निर्माण 
का संबंध है यही धारा प्रयुक्त हो सकती है। अतएव कितनी ही सद्भावना हो 
फिर भी मेरे मित्र श्री सिधवा की इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिये 
उन्हें धारा 290 के उपबन्धों से ही संतुष्ट हो जाना चाहिये। श्रीमान, में नहीं समझता 
कि किसी अन्य अनुच्छेद पर उत्तर देना आवश्यक है। अतएव मैं इस आशा के 
साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि सदन मसौदा-समिति द्वारा प्रस्थापित संशोधनों 
को स्वीकार कर सकेगा (हर्षध्वनि) 


“अध्यक्ष: में अब संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा। सदस्यों ने देख 
लिया है कि ऐसे कई संशोधन हैं जो मसौदा समिति के किसी न किसी संशोधन 
से उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि कुछ संशोधन, जो सदस्यों ने पेश किये हें 
मसौदा समिति को स्वीकार्य हों और यह भी हो सकता है कि कुछ सदस्य अपने 
संशोधनों को, जो कि उन्होंने पेश किये हैं, वापिस लेने के लिये राजी हों। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या मैं उन संशोधनों का उल्लेख कर दूं, जिन्हें 
हम स्वीकार करने के लिए तैयार हें? 


“अध्यक्ष: में अभी उसी पर आ रहा था। यदि मसौदा समिति यह संकेत कर 
दे कि उन्हें कौन से संशोधन स्वीकार्य हैं तो हम उन पर मतदान के बिना काम 
चला सकते हैं, और यदि दूसरी ओर, अन्य सदस्य भी यह बता सकें कि वे 
किन संशोधनों पर जोर नहीं देना चाहते तो हम उन्हें छोड़ देंगे, जिससे कि मतदान 
होने वाले संशोधन कम हो सकें। 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य कृपया 
ध्यान दें कि सूची 4, 5, 6 तथा 7 में मसौदा समिति द्वारा सुझाये गये कुछ संशोधन 
कुछ सदस्यों से वाद-विवाद के फलस्वरूप रखे गये हें जिन्होंने कि संशोधन पेश 
किये थे जो सूची । में थे, और उनके तथा मसौदा समिति के बीच जो समझौता 
हुआ है उसके फलस्वरूप ही इन में से कुछ संशोधन पेश किये गये हैं, जो मेरे 
विचार में, सदन स्वीकार कर लेगा। जिन माननीय सदस्यों ने मूल संशोधन पेश 
किये थे जो सूची | में थे, मेरे विचार में वे उन संशोधनों पर जोर नहीं देंगे 
वरन उन्हें वापस ले लेंगे क्योंकि मसौदा समिति ने उनकी बात पूरी करने के लिये 
नये संशोधन पेश किये हैं। इन संशोधनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे संशोधन हैं जो 
हम स्वीकार कर लेंगे और जो सूची । में हैं। ये सब संशोधन मेरे माननीय मित्र 
श्री एच.वी. कामत के नाम से हें। वे हैं--अनुच्छेद 64 पर संशोधन सं. 329 
जो 'कोशल विदर्भ' के स्थान पर “मध्य प्रदेश” रखने के विषय में है, अनुच्छेद 
320 पर दो संशोधन सं. 394 तथा 395 में से पहला विकलप। मसौदा समिति 
का संशोधन इसी आशय का हेै। किन्तु क्‍योंकि मेरे माननीय मित्र ने यह संशोधन 
पेश कर दिया है अतः हम उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं--अनुच्छेद 379 
पर संशोधन सं. 4]त तथा प्रथम अनुसूची पर संशोधन सं. 43] जो संशोधन 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


सं. 329 की स्वीकृति का ही परिणाम है कि “कोशल विदर्भ” के स्थान पर “मध्य 
प्रदेश” रख दिया जाये। हम इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार हें। 
जहां तक अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण को मसौदा समिति 
ने स्वीकार कर लिया है और माननीय सदस्यों के प्रयोजन के अनुकूल संशोधन 
पेश कर दिये हैं क्योंकि हमने देखा कि विधि-संबंधी बातों को पूरा करने के लिये 
उन संशोधनों को अन्य रूप में रखना अत्यावश्यक था। मुझे पूरी आशा है कि 
माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर जोर न देकर सदन की सहायता करेंगे। 


*थ्री एच.वी. कामतः अनुच्छेद 4। पर मेरे संशोधन के विषय में क्‍या स्थिति 
है जिसके बारे में मैंने अपने माननीय मित्र से बात की थी और जिसे वे स्वीकार 
करने के लिए तैयार थे। 


“अध्यक्ष; जब हम उस तक पहुंचेंगे तब उसे ले लेंगे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं कह सकता हूं, श्रीमान, कि उन्होंने मुझे कहा 
अवश्य था कि अनुच्छेद 4॥ में फफ्ा०८ 85&ंडरभा००' के स्थान पर “592 
258 54706०! ये शब्द होने चाहिये। यदि संशोधन भेजा जाये तो आप कृपया संशोधन 
को पेश करने दें। मुझे संशोधन कर कोई आपत्ति नहीं हैं, किन्तु मैं देखता हूं कि 
कोई संशोधन ही नहीं है। 


*थ्री एच.वी. कामतः मेरा संशोधन है, सूची । में सं. 38 । 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। 


“अध्यक्ष; आपने उसका आज प्रातःकाल उल्लेख किया था। अब मैं संशोधनों 
को उसी हिसाब से लूंगा जिस हिसाब से वे पेश किये गये हैं। सबसे पहले, 
श्री कामत का संशोधन सं. 6 है। 


*शथ्री बी. दास: श्रीमान, आपके लिये सूची | के संशोधनों को पढ़ना आवश्यक 
नहीं है। हम सब सहमत हैं कि हमारे सब संशोधन वापिस लिये जा सकते हैं 
क्योंकि मसौदा समिति ने उन्हीं संशोधनों को दूसरे रूप में पेश कर दिया है। उदाहरण 
के लिये मेरे संशोधन सं. 33 को लीजिये। वह 68 में आ जाता है। आपके 
लिये संशोधनों को पढ़ना अपेक्षित नहीं है। मैं ऐसा समझ लूंगा कि सूची । के 
सब संशोधन वापिस ले लिये गये हें। 


“अध्यक्ष: अन्य संशोधन भी हें जिन्हें शायद माननीय सदस्य वापस नहीं लेना 
चाहें। मेरे विचार में मैं सब संशोधनों पर मत ले लूं। 


*]38, कि अनुच्छेद 4] में,  एछपफ0॥0० 3558 %0०९! इन शब्दों के स्थान पर “$० ४5४5470०' ये शब्द 
रख दिये जायें। 
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प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद | के खंड () में, “७ 5” इन शब्दों के पश्चात्‌ एक अर्ध 
विराम (कामा) लगा दिया जाये तथा 'भारत' शब्द के पश्चात्‌ का अर्ध-विराम 
हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 3 के खंड (3) के उप-खंड (क) में 
(]) ॥9शा।््र! शब्द के पश्चात्‌ ॥6 ण०8 0 ]9फ्' ये शब्द रख दिये जायें; 


(2) ॥एक्‍9' शब्द के पश्चात्‌ “0 भा५ 9भ 2९० ये शब्द प्रविष्ट किये 
जायें; और 


(3) (06 0०९ ० ]89' ये शब्द हटा दिये जायें।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: यदि मैं गलती से कोई संशोधन छोड दूं, तो माननीय सदस्य मेरा 


ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर देंगे। अनुच्छेद 22 पर संशोधन सं. 83 जो काफी 
बदला जा चुका हे। 


की 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। सभा 
अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 34 को हटा दिया जाये” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: इस अनुच्छेद 722 पर कुछ और संशोधन भी हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः में सं. 22 तथा 23 को वापस लेता हूं, किन्तु 24 
नहीं। 


संशोधन सं. 722 तथा 23, सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 34 में, (6०76 प्रात प्रधा74 ]499' इन शब्दों के स्थान पर 
5006 एए इपला एलइणा प्रात ग्राधा9 8७' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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*आ्री एच.वी. कामतः मेरे संशोधन सं. 38 का क्‍या हुआ जिसका मैंने अभी 
निर्देश किया था। 


“अध्यक्ष: हां। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 4 में, फफ७॥0 85अंडश्राट०" इन शब्दों के स्थान पर “डाध्वा८ 
35४ं5था०८! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष; फिर हम अनुच्छेद 48 को लेते हैं। 


“प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: में अपने संशोधन सं. 4 को वापिस लेना 
चाहता हूं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। 


*पं, ठाकुर दास भार्गवः मैं अनुच्छेद 48 के विषय में अपने सब संशोधनों 
को (।42 तथा 44 को) वापिस लेना चाहता हूं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये। 


*अध्यक्ष: में मान लेता हूं कि अनुच्छेद 549 स्वीकृत हो जायेगा। अतएव मैं 
उसपर सीधा ही मत ले लेता हूं 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 48 में 4 ग्राफ्नाण्स़ाए ॥6 छालट05 एण गोला गाव वाबाशा। 
टा6वाएपकाए ०075 4 ८॥ए९३$ व [0 |ञागीाफाएगाए पशथा' $]8प2४2॥87 इन 
शब्दों के स्थान पर ता फ्ञाठ्इलाणाए भाव राणा ॥6 छा०205 गाव जाणांतंपाए 
वा6 डव्रपश्ञाशि ण ००एड थ्ाव टबए९४ ्ाव जाल गरां।णा भाव काग्पष्टा। ०४०! ये 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: फिर हम अनुच्छेद 53 पर आते हैं। 


*शआ्री एच.वी. कामतः में अपने संशोधन सं. 57 को वापिस लेने की अनुमति 
चाहता हूं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 53 के खंड () में, ?णातह्मापरांणा' शब्द के पश्चात्‌ रात 
76 |४७' ये शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


हू। 


संविधान का मसौदा [3659 


“अध्यक्ष: फिर हम अनुच्छेद 57 पर आते हैं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 57, “डफ्रांग्ल 00 ताल गाल फ़ाठशंदंगाड ण गांड (/णाइगपांणा' 
ये शब्द हटा दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“यह अनुच्छेद 69 में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र में, (३5 97 8ए ९४०४॥5॥०0! 
ये शब्द हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 69 में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र में (]6 पाए पफुणा शांत 
[ भा। 40०7 [0 थआ०2” इन शब्दों के स्थान पर 6 07र05$ एणी 6 णी०९ प्णा 
एंटी ॥ था 2007 00 ८” शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 7/ के खंड (2) में, #॥6 १9० ० ॥० 5€लंगञंणा!' इन शब्दों 
के स्थान पर (॥6 ध7स्‍6 ए 06 66ट८ांग्रणा! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
(श्री नज़ीरुद्रीनो अहमद ने अपने संशोधन सं. 584 पर ज़ोर नहीं दिया।) 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 7॥ के खंड (2) में, फर्णथण० ॥6 १806०! इन शब्दों के स्थान 
पर “०॥ ० ४0र्वण० 06 0986०' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मैं संशोधन सं. 20। को वापिस लेना चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
*श्री आर.के. सिधवाः मैं अपने संशोधन सं. 202 को वापिस लेना चाहता 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
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*आ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं अपने संशोधन सं. 203 को वापिस लेना 
चाहता हूं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 7ँ7 के खंड (3) में, .राणा० ८णाएथांशथा! इन शब्दों के स्थान 
पर 'लीलंशा भाव ८णाएण्थांआ'! ये शब्द रखे जायें।” 


या विकल्प से 
“कि अनुच्छेद 77 के खंड (3) में, धाण&' शब्द हटा दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 96 के खंड (2) में, (गाव भी, ॥रणशांधरडश्लाकाए थाजशीएाए 
गा थागए[6 00, 06 थात॥€९तव 00 ए06 णा५ गा 6 गा वाइशभ्ाटट णा छपी 
7650]पराणा 09 ण क्षाए तरल वाल वप्गयाएश परी 90९०९८वा॥295 9पा ॥0 ॥ ॥6 
2०28८ ० ९(एशाह एा ४06४! इन शब्दों के स्थान पर फ्रपा, 70णशां7्राईभाकाए 
भाजश़ााश का भाएंल 400, आधी] ॥0 926 थाग66 [0 ए0णा€ 2 थीं णा इपटा 


7250प्रणा छ णा भाए जाल प्राधाल तप्रगाए 5प्रता छए0०००८ाए5' ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*भ्री एच.वी. कामतः मैं अपने संशोधन सं. 228 को वापिस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
(श्री कामत ने अपने संशोधन सं. 23], 234 तथा 235 पर जोर नहीं दिया।) 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 00 पर संशोधन सं, 233 है। मेरे विचार में मैं इस पर 
अभी मत नहीं लूं तो अच्छा है। मेरे विचार में यह कंडिकाओं की संख्या बदलने 
के विषय में है। 


संशोधन सं. 238 श्री कामत तथा प्रो. शिव्बन लाल सक्सेना के नाम से हे। 
मैं भूल गया कि उसे किसने पेश किया था। 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: वह स्वीकार कर लिया गया हे। 


संविधान का मसौदा [366] 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वह संशोधन सं. 452 में आ जाता है। 
“अध्यक्ष: में मान लेता हूं कि संशोधन संख्या 238 को वापस ले लिया गया है। 
“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: हां, श्रीमान। 

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 


*अध्यक्ष: संशोधन संख्या 452 के लिये, मैं उसे अभी छोड दूं तो अच्छा 
होगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 400 के खंड (3) में, 'ञा०-था॥! शब्द के स्थान पर 'णा6- 
&ंतत! शब्द रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 28 में, #॥6 |शल्डांता 7997 57 ०096” इन शब्दों के स्थान 
पर एथ्वागरशाला ॥89 ७५ 89! ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 45 के खंड () के उपखंड (3) को हटा दिया जाये और 
अनुच्छेद 45 के खंड () से पूर्व, निम्न प्रविष्ट किया जाये;- 


जप 8फ्राशार (0फ्रा आधी] ॥476 7प९8 0 762परबगााहर ॥6 छाबलाटट कात 
[70९९07्रा6 ण ॥6 गू[/0०ा॥र6 90०९९वाए 729वगा8 [0 ॥6 शागिस्शाशा 0 
ग्रश5 ८०णाहा९6 प्रात एथा काः; 


और बाद के खंडों की संख्या तदनुसार बना दी जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 45 के खंड () के उपखंड (ग) को हटा दिया जाये; और 
कथित अनुच्छेद के खंड () के पश्चातू, निम्न नया खंड प्रविष्ट किया जाये 
और आनुषंगिक परिवर्तन कर दिये जायें:- 


(2) व€ 8फ्ाशार (0०फ्रा शा] ॥4376 ॥7प्र९४ [07 762परथागा]९ 6 
[72०८९ भाव 90०९१प्रा ण 6 कृू[/ण्ओभरर [70९९९वा25 72 9गा॥]9 (0 
6 शागणित्शाशा ए ॥ग्रशा5$ ८णालि।वव प्रावद्ा एथशा वा. 7 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 333। एक और संशोधन है। यह मसौदा समिति के 


संशोधन संख्या 68 में आ जाता हे। 


हूं। 


*थ्री बी. दासः मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, श्रीमान। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 

*भ्री एच.वी. कामतः में संख्या 320 वापिस लेने की अनुमति चाहता हुं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 54 के खंड () में, "(णातञ्राप्7णा' शब्द के पश्चात्‌ “वात 
76 ]89” ये शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 64 के खंड () के परन्तुक में, 'कोशल विदर्भ' इन शब्दों 
के स्थान पर “मध्य प्रदेश” ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: में सं. 332 को वापिस लेने की अनुमति चाहता 


*आरी आर,.के, सिधवाः ओर सं. 333, श्रीमान। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 66 के खंड (3) में, ध्राण& ८०णाएथांशथा इन शब्दों के स्थान 
पर 'श्ींछंशा? शब्द रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [3663 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 66 के खंड (3) में, ॥ 50 शिः 35 ॥ 45 ॥0 फपग्ना255 जात 
7९59९९३० जाला ॥6 (0एशा0 व5$ 99 9 प्राव्ष क5 (जाशॉपाणा 7९त॒प्रा[20 
00 42८० ॥ ॥रॉ$ क$ठटाथांणा' ये शब्द हटा दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*थ्री एच.वी. कामतः मैं सं. 340 को वापस लेना चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


*कि अनुच्छेद 72 के खंड (2) में, %05»0०” के स्थान पर फ्राबलां८॥ 
नु ए ए 
शब्द रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 8] के खंड (2) में, राव शी, ॥0ए्ात्रशभावा।8 
भाजािााश का ातट6 89, 96 थाव्र९व 00 एण6 णा।ए का ॥6 विीड वाइशारट6 0णा 
5प्रटी 7680प गा ० णा भाए ताल राधा वप्गाएह इप्ता छ90०९०८वकाए5 ऐप 
॥0 व 6 ०४४९ रण ल्वप्धाए एण एण6४! इन शब्दों के स्थान पर का 
0णशाग्रीशभावारश भाशागावए क भा।९?6 89, $09 ॥0 96 थात।6९6 0 एण6 णा 


छल ॥680पस्‍07ा 0 ता भाए गार्भाटः तप्रयाए डाटा एा०००८कआाए5! ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*श्री एच.वी. कामतः मैं सं. 344 को वापस लेना चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 85 के खंड (2) में, 'थाव शी, ॥0ए्ात्रशभावा।?8 
भाजशािााश का थतट6 89, 96 थावरा९व [0 एण6 णाए का ॥6 वी दाइक्ाटट 0णा 
5प्रला 7680प्रणा ण 0 क्षाए गीला ग्राधाल' १प्गाए इपला छा0०ट८८कारए5 फैपा 
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[ अध्यक्ष ] 


॥0 गा 6 ०४5९ ० व्वृप्भाए एण ४0८४” इन शब्दों के स्थान पर +फण, 
0णशा॥रशभावारश भाशााशवश क भा।९06 689, $09 ॥0 96 थात।660 00 ए06 णा 
उप्रता 7650पांणा 0 भाए गला १प्रयाए छप्रता ए0००००ाह25! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*श्री एच.वी. कामतः में 346 को वापिस लेने की अनुमति चाहता हुं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 89 के खंड (3) की द्वितीय कंडिका में, "गज  वृपणपरा 
$॥9|], प। ॥6 6९$8]9पा86 एस 76 896 09 ]89 002०956 .970५065' इन 
शब्दों के स्थान पर एव हाल ह€ह्टांडीभ्पार एी गाल डाब्वाठ 97 ]89 णालाफांड2 
एा०जं0१65, ॥6 तण्णाप्ा &9॥7' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्या वह मसौदा समिति के एक संशोधन में नहीं आ 
जाता? 


“अध्यक्ष: इसके शब्द भिन्‍न हैं। यदि यह किसी संशोधन में आ जाता है तो 
उसे ले लिया जायेगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 89 के खंड (3) में, ॥। तथा “'णा०-थ॥' इन शब्दों के 
स्थान पर छाए और “णा&-थंट्रा0' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*श्री आर.के. सिधवा: श्रीमान, मैं सं. 353 को वापिस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 222 का खंड (2) हटाया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि, अनुच्छेद 224 में, #6 श८5ंता। 739 979 ०09८7” इन शब्दों के स्थान 
पर फिव्रााश्ाला 799 ए५ ]8४' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [3665 
*पंडित ठाकुर दास भार्गवः मैं संख्या 383 को वापिस लेने की अनुमति 
चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 309 के परन्तुक में, “० डपला एशड$इणा 35 ॥6 गरा4ए भाध्ट! ये 
शब्द जहां कहीं भी हों हटा दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 3]] के खंड (3) में, ॥०880790]ए7 978०0४७]९ 00 8५6 0 
काए ए2८50णा था ०7एणाप्रा9” इन शब्दों के स्थान पर 'फ्ञाबला८४७]९ (0 हए८ 
00 भाए ए92०5०ा 3 72850790० ००एणाए्रर५” ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*भ्री एच.वी. कामत: में संशोधन सं. 389 को वापिस लेने की अनुमति चाहता 
हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 339 के खंड (ग) में, (गाल गा 8 7गा। 0०गञागइंणा' 
इन शब्दों के स्थान पर “9 85 06 (फ्माग्राक्षा ण ३ वणंा। 0णाग़ांडडंणा' ये 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
अध्यक्ष: संशोधन संख्या 394 | 


*भ्री एच.वी. कामतः संख्या 394 तथा 395 स्वीकृत हो गये हें, श्रीमान, प्रथम 
विकल्प। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः उन्हें एक साथ रखा जा सकता है; वे लगभग एक 
से ही हें। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप-खंड (घ) में प्रात था वातवाधा 
9[906' इन शब्दों के स्थान पर प्रात ॥6 00एलगाधशा। ० का वात॑ंधा 39०! 
ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप खंड (डः) में, 'प्रावल्ना था पातवाधा 
$906' इन शब्दों के स्थान पर प्रात 06 060एथयाशला[ ता क्षा वात 596! 
ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*पंडित ठाकुर दास भार्गवः मैं सं. 396 को वापिस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 325 में, “बागी ७6 गागांशंफ6 ि गलपरञ्मंणा गर भाए पता ण 
० ८भांग॥ 00 96 ॥0700०0 ॥' इन शब्दों के स्थान पर “'ञञाक्वा] 96 «रटाप्र१००१ 
॥णा 07 097 40 96 ॥0ए०१०१ ४! ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: अनुच्छेद 333 
*भ्री एच.वी. कामत:ः मेरा संशोधन संख्या 399 है, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: मुझे पता नहीं कि यह संगत है या नहीं; किन्तु मैं इस पर मत 
ले लूंगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 325 में, “८४४८! शब्द के पश्चात्‌ “८४55” शब्द प्रविष्ट किया 
जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 344 के खंड (3) में, फलाइणाड 9ढणाशागाह 00 त6 ॥णा-प्रात 
50०9? ०४५! इन शब्दों के स्थान पर ॥॥6 7णा-म्रागवं 5ए9९ंताए 5०००5 
० ॥० 9%कणै॥7गणा' ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि अनुच्छेद 365 को हटा दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [3667 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 365 में, “शाधा०' शब्द के पश्चात्‌ #ढ शठ्झंतला 5 इक्माज्रीटत 
747 ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 365 में प्रातद्ष क्षाए ० हाल फ़ाएजंडझंगाड ण गांड (0/णाइगपांणा' 
इन शब्दों के पश्चात्‌ 'ज्ांदी 8 गा कार्ट ०णा॥4णथा॥ंणा ण ॥6 १९2८9/०१ 
एणा०9 रण धा6 एांणा! ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 373 हटा दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 373 में, “णा८ #८” इन शब्दों के स्थान पर ॥्ञाल्ट ग्राणात5! 
ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 379 के खंड (5) में, (वी 5प्रला ०ण्राशाथात्याआ' इन शब्दों 
के स्थान पर 'णा छप्रत्ा "ण्गराआट्शाआ' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*पंडित बालकृष्ण शर्मा: संशोधन संख्या 46 छूट गया है। 
“अध्यक्ष: में इसे संशोधन सं. 503 के साथ लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 387 में, गाव काॉलिया। ज़ाएशंझ्ंणाड परावए 96 पर806 
कालिया[ इाच्वाट5 थ्ाव 7. भ्रागिया। एपए05८5५ एज डप्रता णा02८” ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


3668 ] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं सं. 424 तथा 425 को वापस लेता हूं। 
“श्री आर.के. सिधवा: सं. 426 भी। 

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 392 के खंड (3) में, फऋर्शणा०' शब्द के स्थान पर प्राग 
शब्द रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 392 के खंड (3) में, कर्णण०' के स्थान पर पायी 
ग्रागाव्तां#०9५ फएर्णणा०! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग क की मद 5 में “कोशल विदर्भ” नाम के स्थान 
पर “मध्य प्रदेश/ यह नाम रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*भ्री एच.वी. कामतः मैं सं. 432 को वापस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग क की मद 9 में, "प्रठ एाप्राल्व श0जांारट४! 
इस नाम के स्थान पर “आर्यवर्त' नाम रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कंडिका 9 की उप-कंडिका (3) में '6प्रयाह ॥० 9०१09! इन शब्दों 
से आरम्भ होने वाले तथा कर्लशण 5प्रणा ०ण्रागाआाट्आञाआ। इन शब्दों पर समाप्त 
होने वाले शब्दों को हटाया जाये। 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [3669 


“धथ्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि कंडिका 0 की उप-कंडिका (2) को हटाया जाये” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कंडिका 0 की उप-कंडिका (4) में, 4० थभाए 89०! इन शब्दों के 
स्थान पर “० आाए $90०' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि कंडिका 2 की उप-कंडिका (3) में, “0” शब्द के स्थान पर जो 
पंक्ति | में है, एक अर्ध-विराम रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि चतुर्थ अनुसूची में स्तम्भ | में, 'कोशल विदर्भ” नाम के स्थान पर “मध्य 
प्रदेश/ नाम रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | की प्रविष्टि | में, फा्छभधांणा! शब्द 
के पीछे रात ०एएुथथांणा' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | की प्रविष्टि 65 में, फण॥००' शब्द से पूर्व 
“0 0तागांगांआाआाए०८ 0” ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 

“कि सूची 3 की प्रविष्टि 34 को सूची | में स्थानान्तरित कर दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


3670] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 9 में 'क्राांटी० 5ः इस शब्द तथा अंक के पश्चात्‌ “0 9८ 
१6८ग॥<०त क्‍00 56 4 लाश्शा ए पाक ए9 शा।ए्र८ ए* ये शब्द प्रविष्ट किये 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं सं. 443 को वापिस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 58 की व्याख्या में, फछा गाल एपा0905०5 रण गांड ८975८ 
इन शब्दों के स्थान पर फ0णा हा 9ए्रा0052०5 ० प5$ आ70७! ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 59 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये: 


53) वाल ?शट्गंवदा आती] 96 थातरा।९१ ण्रांगर0प्रा 94णगशा। 0 728 0 ॥6 प४८ 
ण गांड गीलंगे 7९॥ंवश्ञाट्ट5 क्राव हाथी] 96 250 शाधवा९त (0 इपदा 
छा॥0प्रागशा$, 3॥]09906$ भाव छञाशं।822९5 35 739 96 666077०00 9७५ 
शि्रगाभाला। 09 ]8ए9 ॥॥4, प्रात] 90ए॥80॥7 | 740 0९॥97स$ 50 906, 
5प्रता शाएप्रााशआड$ड, ॥॥07था९०९5, काव ज्ञाएं।62205 35 ॥6 छ९लील्व गा 
6 986९०णाव छ$लाल्वपरीढ, 7? 


[(3) राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों को उपयोग का हक 
होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो 
संसद-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय 
में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों 
और विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है, 
हक होगा।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [367 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 65 के खंड (3) में, फरांशरी62०5, था।एप्रालांड धा0 थी०0फ़- 
»८८५” इन शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे हैं, 0 प्राशशा$, 
30फ़शा००5 20 एएंशं०४९०४! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: 447 । 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मसौदा-समिति के सब संशोधनों पर एक साथ मत 
ले लिये जायें। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः कुछ शायद पेश ही न किये गये हों। 
“अध्यक्ष; तो फिर मैं इसी तरह चलूंगा। एक एक करके। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 66 की व्याख्या में, [0 एप्र05०5 ० 05 ८४ए5९! इन शब्दों 
के स्थान पर का 06 एपए05०5 ० ह॥ं5 आएंट०! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 

“कि सूची 2 के संशोधन सं. 449 को हटा दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 72 के खंड (]) के उप-खंड (ख) में, 'णीलिा०2८ प्रावलः 
था9 ]8४' इन शब्दों के स्थान पर “एणीलि।०९ 82भागा5 भाए 89! ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
(श्री नजीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन सं. 586 पर जोर नहीं दिया।) 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 73 के खंड () के परन्तुक में, “भाप 84०! इन शब्दों के 
पश्चात्‌ 'छ०लीव्त गा एच्ाव 0 ण एव 3 ० ताल क्याडा 5०ा०त7०' ये शब्द तथा 
वर्ण प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


3672] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 8। के खंड () के उपखंड (क) में, “अनुच्छेद 33]” इस 
शब्द तथा अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 82 तथा 33' ये शब्द तथा अंक 
रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची 2 के संशोधन सं. 452 में, अनुच्छेद 00 के प्रस्थापित खंड (3) 
में, परागी एश्राशाला। 9५ ]8ए9 णील'जांउ& छाए शंव5, ॥6 वपएणप्रा! इन शब्दों 
के स्थान पर, (॥6 ध्र॒पणाणा ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची 2 के संशोधन सं. 452 में अनुच्छेद 00 के प्रस्थापित खंड (3) 
में, “जा० (शा॥' के स्थान पर, '००-&5॥' शब्द रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
*श्री आर.के. सिधवाः में सं. 589 को वापस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष; प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 00 के खंड (3) के स्थान पर निम्न खंड रखे 
जायें: 


(3) एक! शक्कागालटा। 9>2जड 498ए५ ०९०एा$८ [70०02९5, 6 


वुपणाप्राा 00 ८णाइरपा€ 8 ग6ढवाए णएा लांपीला' मर0प्रड5९ ० 
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ए्ाक्रााआ $॥93 96 णा8-शा॥ ०एा ॥6 69 ॥7प्र३० ए 72४702%5 
० ॥6 छ0प्र5८. 


(4). या  भाए वार वष्माहऋ 3 ॥6छ७वाए एव सति0प्ृड6८ शीश 45 ॥0 
तवषणाप्रा), व शक] 96 06 वषाए एण 6 एशंगाका 0 $9०९॥2१, 
0 एछल$इणा 3०8 38 इप्रती, शारदा 00 34]0प7 06 प्र0प्ड८ 0 60 
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57592074 ॥6 ॥6९गाह परा। ॥श6 45 3 (पणप्रा. 


[(3) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के 
प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के 
सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी। 


(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति 
या अध्यक्ष या उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा 
कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक 
के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।] 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 04 में, "[॥० 60एथ०गञा०॥ ० पा09' इन शब्दों के स्थान 
पर “॥6 एगरांणा! ये शब्द रखे जायें।” 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 05 के खंड () में “डफ्रांग्ल ॥0 ॥6 ॥65 0 डं्ाकाए 
०१८5७! इन शब्दों के स्थान पर “फ्श[ंब्ल० गाल ज़ाएचंडंगाड ्ी तांड (0णाहरॉपांणा 
का 40 ही6 7पर68 थ्वात डांध्ाताहड णक्‍ट८5” ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 के संशोधन सं. 455 में, अनुच्छेद 4 के खंड 
(2) में, 'शजालालः का काालआवाशा 45 ॥90759»0]०' इन शब्दों के स्थान पर 
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[ अध्यक्ष ] 


(जिन्हें प्रस्थापित करने की प्रस्थापना है) “85 ॥0 ॥९ ब07्रांड्ञरत्रए रण 6 
भाशावाशओ ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
अध्यक्ष: अब मैं संशोधन सं. 455 पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 4 के खंड (2) में, 6 ब्ालावाशा&$ शातंता आ० 
90॥7$580]6!' इन शब्दों के स्थान पर 'ज़ालालः था भागलावाला। 5 गाध्वागांडडं)0! 
ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
(श्री नज़ीरुद्रीी अहमद ने अपने संशोधन सं. 49] पर जोर नहीं दिया।) 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 24 के खंड () में, '०एथा ०॥०: 762०४” इन शब्दों के 
स्थान पर 0 पगराणा8 गधा 5९५शथा ०८ 702०5” ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 33 के खंड () का परन्तुक हटाया जाये, और कथित खंड 
के अंत के कोलन के स्थान पर “पूर्ण विराम” रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 33 के खंड (2) के पश्चात्‌ निम्न खंड जोड़ दिया जाये:-- 


3, ताजागरडधावारश भाशाारश का 5 ॥॥70९, ॥0 200०2 $॥94|], 
पा]]65$ रिक्षक्षाकआ 99 ]4ए 0॥6णश56 [70५062९5, ॥6 40 ॥॥6 
9पफ्राशा।र6 (०0फा #7ा 6 गपरवशाला, १6०९९ ण गा णक्‍्छः 
0०॥6 >प्रत2९ ए 8 साशी (०0फरा. 7 


[(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्चन्यायालय के एक 
न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम 
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न्यायालय में न होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित 
न करे।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: फिर अनुच्छेद 35, और संशोधन सं. 458 । 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 35 में थण एछल्ाए 8 गराधवाल' वर्शलारत 00 गा शाए एण 6 
णगिल्ट्गाए छाएणंशझ्ंणा$ ण 5 (0४७०7 इन शब्दों के स्थान पर 40 शांत 
वा6 फाएशंडंणा$ ण राांट8 33 0 270०७ 34 00 70 ०५! ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: संशोधन सं. 459 | 
प्रशत यह हैः 


“कि अनुच्छेद 36 के खंड () में, "॥० $पए्ञाआ८ (0प्र/ इन शब्दों के 
स्थान पर ॥0जागराभावाहर भाजशागारश व हा5$ (क्र, ॥6 8फ्राशा6 (0प्रा 
ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: फिर हम अनुच्छेद 45 को लेते हैं। मसौदा समिति का संशोधन 
, 460 है, तथा श्री कामत का सं. 550 भी हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 

“अध्यक्ष: फिर मैं संशोधन सं. 460 पर मत लेता हुं। 

प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 45 के खंड (]) के उप-खंड (ग) में, 'थाणित्याला 
[6 7९75! इन शब्दों के स्थान पर 'छागिट्शाला[ ० थाए ्ण 6 पंशा&' ये 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 58, और संशोधन सं, 46] | 
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[ अध्यक्ष ] 


प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 58 के खंड (3) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये;- 


53) वाल 00एथात' आब। 96 शाग९१ ण्रा]0प्रा 0१श॥शा( 0 7शा (0 ॥6 प४९८ 
ण कांड गीलंंग 7९॥वशा९०९5 क्राव हवा] 906 250 थाधा९त 00 इपटा 
शा॥0प्राशश5$, 3॥07%970९5 भाव 97ए९225$ 35 74397 96 65607)स्‍7०00 9५ 
शि्गाभाला। 09 ]8ए ॥॥6, प्रात] 90एं॥0॥7 ॥ 74 0९॥97स$ 50 906, 
5प्रता शाएंप्राशा$, ॥07997९९5 24 छञाएं।6265 38 क्रा८ 59९टॉ०व वा 
6 86८०4 8ठा०्वपर6. ? 


[(3) राज्यपाल को, बिना कियया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक 
होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद 
निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में 
इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक होगा।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
अध्यक्ष: सं. 462 । 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 62 के परन्तुक में, #॥06 060एथगाशशथा। ० पा09' इन शब्दों 
के स्थान (॥6 एगंणा' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: सं. 463। और उस पर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का संशोधन सं. 
594 है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अनुच्छेद 68 पर एक और संशोधन मैंने पेश किया 
है कि 'बंगाल' के स्थान पर “पश्चिमी बंगाल' रखा जाये। अत: इस पर संशोधित 
रूप में मत लिये जायें। 


*अध्यक्ष्य: हां, हम उस संशोधन को भी, जो आज बंगाल के नाम के विषय 
में पेश हुआ है, तथा “बंगाल' नाम के स्थान पर “पश्चिमी बंगाल' नाम रखने के 
विषय में जो आनुषंगिक परिवर्तन है उन्हें इसके साथ लेते हैं। 
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प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 68 के खंड () के उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्न 
उपखंड रखा जाये: 


*(9).. ॥॥ ॥6 छ990265 णए ८5४ 82९29), जि], 30779, ४३०४५, ?िप्ञा]9० 


9 99 


374 ॥6 एगआञा८व [?0श॥0९5, (9० सलि0प्5८५. 


[(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब और युक्‍त प्रदेश के राज्यों 
में दो सदनों से;] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: अनुच्छेद 8], संशोधन सं. 464 । 

प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 8] के खंड (]) में, 'ण 9 $9०' ये शब्द हटाये जायें। 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: अनुच्छेद 8, संशोधन सं. 465। 

प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 8] के खंड (2) में, ॥075०” शब्द के स्थान पर “&556०709? 
शब्द रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: संशोधन सं. 466, और इस पर सं. 595 हेै। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सं. 595 नकारात्मक संशोधन हे। 

“अध्यक्ष: अच्छा तो फिर। प्रश्न यह हे: 

“कि अनुच्छेद 85 के खंड (]) में, 'ण 8 8४८! ये शब्द हटाये जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: अनुच्छेद 89 और संशोधन सं. 467। इस पर कई संशोधन हैं। 

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का सं. 596 है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इसमें वही बात है जो सं. 00 में है। शायद माननीय 
सदस्य उसे वापिस लेने के लिये तैयार होंगे। 
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*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः में इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 


“अध्यक्ष: फिर श्री सिधवा का सं, 597 है। क्‍या आप इस पर जोर देते हैं? 
यह ल ग्रढ्मापश$ ० णाल्-नद्ा! तथा 4एलाए ग्रद्याफैशाड ता णा०-ध्ंती! के 


विषय में हे। 
*ग्री आर.के. सिधवाः हां, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: अच्छा तो फिर। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 के संशोधन सं. 467 में, अनुच्छेद 89 के प्रस्थापित खंड (3) 
में, 4ला प्रात्माफश$ 0: णा०-था' इन शब्दों के स्थान पर 4छशल्याए ग्राद्याएटा5 
० ०ा०-४ंज्ा! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: फिर सं. 598 । आप इसे वापिस लेते हैं, मेरे विचार में? 
*श्री आर.के. सिधवा: मैं इसे वापिस लेता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: संशोधन सं. 467 | 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 89 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रखे जायें:- 


(3) एग॥। 06 |.6९$]4प8 ए 76 80986 9५9 4879 00856 [909५065, ॥6 
वृषणापा) 40 ९०णात्राप्रा8 ३ 76००॥॥९8 ०ए 3 ति0प्52 एण 6 |.2९98]4प7/९ ए[ 
8 9406 8॥4 96 शा गरशाए02$ ण णार-शथा॥। ० 6 049 गप्राएल' एण 
॥07702%8 0 ॥6 प0प्5९, ज्ञतांएाठएला 45$ शा्वाल. 


(4)... ग 2 भाए वा6 पाए 6 गरटााऱ ण ॥6 ,८श589/9ए2८ ७५55९॥॥०५ 07 
॥6 |.295]40ए6 (70प्रालं] एा 8 9906 06 5 0 तुपणपरा, ॥ 3॥9| 06 
6 वप्राज एण 6 छछफुरबलशा ता (गरक्यागाक्षा, ण' 90#5$07 ३०वा९ 38 5पटा, 
लाल 0 30]0प7 ॥6 प्र0प्5७४ ण ॥6 5प्र.शाव 06 7स्‍6७॥॥8 प्रात ॥068 
[5 8 वुषणप्रा. 7 
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[(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे 
तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित 
करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की 
सम्पूर्ण संख्या का दशांश, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। 


(4) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद्‌ के अधिवेशन में किसी 
समय गणपूर्ति न रहे, तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उसके रूप में 
कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को 
स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे 
जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 46। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 9। के खंड () के उप-खंड (छः) में, #॥6 ॥,८९8]4/पा० 
० 76 $038०' इन शब्दों के स्थान पर ?था7भाणाआ शब्द रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 469। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 39] के खंड (2) में, 'लांगालः कि पाते छा णि थाए डपठा 
$906' इन शब्दों के स्थान पर 'लंग्राक  ध6 एंणा ०७0 इपटा $96' ये 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 470। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 93 में, 6 ॥.८ांड4पा० एा ॥6 89०! इन शब्दों के स्थान 
पर 'एश्ांगाला। 0 6 [,6शां5]॥पा० ए 06 $96०' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: फिर सं. 478। इस पर एक संशोधन है--श्री कामत का सं. 554 । 
*श्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं उस संशोधन को वापस लेता हुं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया। 


3680] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: फिर प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 94 के खंड () में, '5परछस्‍[०८० ०0 ध6 ॥प्रा65 शाव डं्ाकाए 
णव८5! इन शब्दों के स्थान पर '5फ़रांब्ल 00 ह6 जञाएचंडंणा ० कांड (.णाई- 
प्रांणा जात 00 ही ॥प6०5 भाव डशाकाए ण१८७! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 472। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 204 के खंड (2) में, 6 ब्ालावालशा& शातंता आ८ 
१0ग्रां5छ70]०! इन शब्दों के स्थान पर 'जालालः था ब्ालावाशा। 45 वावताग5- 
80]०' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 473। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 2!7 के खंड () के परन्तुक के खंड (ग) के स्थान पर, 
निम्न खंड रखा जाये:- 


(०0) 706 णी6९ ए 3 7प्62९ ४॥9 96 ए३८४९०९ 99 ॥5 9था॥९ 9[]007स्‍26 9५ 
6 ?689९०7/0 96 ३ 7626 ए 6 8प्राशा6 (70फ्रा ० 99५ 5 9शा।2 
॥रश्राईला[26 एज 6 श65क्‍लशा 00 भाए गाल मांशा (0फ्रा जाती ॥ ॥6 
छातरागिए ए पाते. 7 


[(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का 
न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत 
राज्य-क्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, 
रिक्त कर दिया जायेगा] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


(श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन सं. 599, 600 तथा 60। पर जोर 
नहीं दिया।) 


“अध्यक्ष: सं. 474। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 230 में '्ाए $9०' इन शब्दों के पश्चात्‌ 'छ«लंस्‍6१ ॥ ॥6 
गांड $ला०१००! ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [368] 
“अध्यक्ष: सं. 475। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 232 में थराणा& गधा ०6 $&98०' इन शब्दों के पश्चात्‌, 
*596टला०१ शा 6 फ्याछा $0ा०त7०! ये शब्द प्रविष्ट किये जायें। 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 476। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 234 में, “50शथाण” शब्द के पश्चात्‌ “6 $06' ये शब्द 
प्रविष्य किये जायें और "माह 0०0णा" इन शब्दों के पश्चात्‌ 'थलंश्राह 
प्फरमंडतंलांणा की 72]970०7 00 5पटा 8906! ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 77। प्रश्न यह हैः: 


“कि अनुच्छेद 238 की मद (4) में, अनुच्छेद 58 के प्रस्थापित खंड (3) 
में, 'थाग०१॥0 हाल प्र<९ ण था गील॑ंगे 7€झंतला० एज्रंता0पा 93शाशा एल, 
भाव गाल जब 96 9भं१ 0 6 रिश्ं?क्षशापाता डप्रता ॥0एथा०८५5! इन शब्दों 
के स्थान पर “दाग6१ ज्ांग0णप ए94शाशा ला (0 6 पड९् जा जी लंबे 
॥#€घंवद्ाए भाव आधी 96 2850 शाव्रा660 00 इपणी भ0फक्लाट25 4 97ए62657 
ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: सं. 478 | वह वापस ले लिया गया, क्‍योंकि सं. 556 में वह आ 
जाता है। सं. 479 को भी वापिस ले लिया गया हे। 


सं. 480 । प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 289 के खंड (2) में, “गाए 907०ाए प्रडट6 ० ००टाएां०१ 
॥6 ए9प00565 पशारर्णा, 0 कराए ९0076 ३८९०पश ० भाशाए ]श९ीणा' इन 
शब्दों के स्थान पर ब्याज जातफुलज प्रड०60 तः ०००एजञां०१ 0 गा छपाए05९४ 
5प्रए/) #906 07 9प्रशा655, 07 क्षाए 0076 ३८९०प्राश ण॒ भांगाए की ८णारटाणा 
ताशव्शांत! ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


3682 ] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: सं. 48। प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 294 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रखा जाये:- 


“294 $४22७#76# 70 [7092९79, 58235, #8/४5, #0//#2९58 क्व॑ 000#84/07% फ्' 
टशावांआ ८कक९४,.--४ 707 76 ०८णएगगशार्शाशा एि 785 (!०४7प707--- 


(9)... थी छाक्लाए 276 35528 जाता गाधलर्वाव९9ए9 छात्र डपटा 
८णाालशार्शालश फ़टार ए९8छ6१व जा प्रांड ४०४५४ 0 ॥6 >प्र00565 
॥6 (0एशग्ञाला एी ॥6 72णगञगधगणा[ ण पात॑३ 2१ 3 0लाए भाव 
35563 जला ग्राल्वाआ29 ४०९ पता 2ए्राशाशाट्शालशा फ़्ारट ए2४९१ 
का म्री5$ शि्ल|ंर४घज (णा ॥6 छपा[005९8 णएी ॥6 ए0फल्याशशा ण ढबणा 
(70शदा0ण7$ श0णा९6 589 ए९४ 7९59०९०४८४ का ॥6 (0०7 ॥१4 ९ 
९णा/९5्णाकाए 8902०, भाव 


(७0)... श। गंशा5, ॥4)॥65 क्राव 00॥824॥075$ ए ॥6 (0एशटाशाशशा ए[ ॥6 
णाया0ण ए गाव भाव एण 6 (ए0सथ्गाशशा ण ९एीा (0शटा]07 5 
शिएजाएर, शालील क्ांगाहएु 0प्रा एण भाए 2णा7३8० ० 7गीशडऊ$5९, 39] 
796 6 गंशा5, वक्काता65 क्राव 00स्‍84705 7९59९९०८ए४८ए ०0 ॥6 
(70एथाआगधआशा। ए 993 भात ॥6 (0एशशाशशशा। ण 2३९० ०07९59णकाए 
992, 5प0]०९८९० काए 80][प्रशााशा। 7906 0 क्‍0 068 7806 9५9 728507 ०0 
॥6 लालगाणा 79 ॥॥6 ८एण्ााशार्शाशा ए 5 (णाशपा07 एि ॥6 
णायय0 ०ण 7/ठग्रक्ा 0 एण 6 शिठजा665 ण फैटशड 3िश्ा2व, +्चड 
उिद्लाएव, ९5 एप्रा]१)० भाव ४ एप). 7 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने अनुच्छेद 294 और 366 पर अपने संशोधन सं. 604 
और 606 पर जोर नहीं दिया। 


“अध्यक्ष: सं. 482। प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 295 के खंड (]) के उप-खंड (क) में ']्र८ ०ण्रालाट्लथाला 
् ॥॥5$ (णाह्राप्रांणा! इन शब्दों के स्थान पर 'डप्रत्ा "ण्राशात्थाथ ये 


शब्द रखे जायें। 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [3683 


“अध्यक्ष: सं. 483 | प्रश्न यह हे: 

“कि अनुच्छेद 295 के खंड () के उप-खंड (क) में, (॥6 060एथ्याशला 

० 09! शब्दों के स्थान पर “06 एगंणा! ये शब्द रखे जायें। 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: सं. 484 । प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 296 में 'तांड ४००४७! इन शब्दों के पश्चातू, पहले स्थान पर 

जहां वे हैं, '07 85 ॥९ ०८8४८ 7489 96, (00 ध6 रपट ० था पातांशा $46' ये 

शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: सं. 485। प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 296 के परन्तुक में, 'तां& ४४८४४! इन शब्दों के पश्चात्‌, 

507 00 ॥6 शा ए था गाता 896०७! ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: सं. 486। प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 296 के साथ निम्न व्याख्या जोड़ दी जाये;- 

“+काक्राव/9०-नग 5 ॥70९, ॥6 >क्ाठ5ड0 परपरला क्राव वातवाकया 596 

]9ए6 ॥6 876 गाल्क्ा25 35 वा भराा।एट[6 363.7 

[ व्याख्या--इस अनुच्छेद में 'शासक' और “देशी राज्य” पदों का वही अर्थ होगा 
जो अनुच्छेद 363 में है।] 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: सं. 487। प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 306 के खंड () के परन्तुक में 'प्रावद्ष था पातवक्षा 596! 

इन शब्दों के स्थान पर प्रात 06 00एथआध।शा। ए था पा0मथा $886' ये शब्द 

रखे जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: फिर अनुच्छेद 339 | संशोधन 488, 489 तथा 490 | इन के स्थान 
पर कुछ विकल्प हैं। अतः ये वापिस ले लिये जाते हैं, में ऐसा समझ लेता हूं। 
फिर अनुच्छेद 320। संशोधन संख्या 49। किन्तु वह संशोधन सं. 559 में आ 
जाता है, और इस लिये मैं समझ लेता हूं कि 49] को वापिस ले लिया गया। 

फिर अनुच्छेद 35: और संशोधन सं. 492 । 

प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 35] में, “50 ऋथ्लो००” ये शब्द हटाये जायें।” 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: सं. 493 । प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 352 के खंड (2) में, (व कांड (/णाह्रापांणा ॥रलि20 (0 35 

4 /26टग्राभांगा ए ग्राशए्रआटए”)! ये कोष्ठक तथा शब्द हटाये जायें।” 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 


3684] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: सं. 494 । प्रश्न यह हैः: 


“कि अनुच्छेद 353 के खंड (ख) में, (6 060एशथगयाला[ ० पात॑ां4 णः णी०श5 
का 3प॥07॥65$ णएी 4 (0ए८॥ाधशशा इन शब्दों के स्थान पर "[फ्ञ6 ए्नांणा 
0०7 णी०2$ 70 ॥प॥070०5 ० 06 एरंणा' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष: सं. 495। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 357 के खंड (]) के उपखंड (ख) में, (60एथ्यधाशला 
पापा ० णी€टा$ कात ॥प07॥285 ण 4 (00ए०2772०॥7? इन शब्दों के स्थान 
पर, +॥6 एगंणा 9 ००25 270 4_्पाणा।०5 ॥०रटण ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 395। संशोधन सं. 496 । किन्तु सं. 496 के स्थान पर 
संशोधन सं. 59 आ गया है, अत: वह वापिस लिया गया। 


अनुच्छेद 366। प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 366 के खंड (2) को हटाया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 366 के खंडों (3), (4), (5), (6), (77) तथा (8) 
की संख्यायें क्रमश: (2), (3), (4), (5), (6) तथा (7) की जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि इस प्रकार संख्या बदले हुए खंड (7) के पश्चात्‌ निम्न खंड प्रविष्ट 
किया जाये:- 


-([6) ?02टाग्रा4रा०णा ए लिाशएशाटएफ' गाल्शा$ 3 202९|थ्रा।भांणा 55प८९ प्रात 
९]805९ () ए का।06 352;7 


[(8) 'आपात की उद्घोषणा' से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद 
352 के खंड (]) के अधीन निकाली गई हो।] 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष; फिर हम अनुच्छेद 500 पर आते हैं। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान इसके स्थान पर संशोधन सं. 562 हे। 
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*अध्यक्ष: अतः मैं ऐसा मान लूंगा कि इसे वापिस ले लिया गया। मुझे बताया 


गया है कि 50। को पेश नहीं किया गया। अत: हम 502 को ले लेते हें। 


हू। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 370 के खंड (2) में था एथबशाबए॥ (0) ण 5प9-28४5० (0)ण: 
| 76 5९८००70 [70५80 40 5779-८]980$९ (0) 0 ०]४४५४८ (), इन शब्दों, कोष्ठकों 
तथा अंक के स्थान पर था छ॒वबशा०ूणए (0) रण ट]ब्प5९ () ० मं ॥6 5०८०णाव 
ए0शं50 00 5प-2905९ (0) एण 09 ८०]७ए5०! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: में देखता हूं कि 503 पर कई संशोधन हें। 


*पंडित बालकृष्ण शर्मा: श्रीमान, मैं सं. 446 तथा 47 को वापिस लेता 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 के संशोधन सं. 503 के निर्देश से अनुच्छेद 379 के खंड 
(]) में, (6 90997 फिालांणगााए 35 ॥6 (एणातह्रापशा 355270]9 ०एा ॥6 
गण्ायंणा णी गाव॑ब गाधरवांबटए ऐ>लणर ॥6 एक्रञााशारशाशा ए 5 
(/णा॥धंप्रांणा! इन शब्दों के स्थान पर ॥6 0णाह्रॉपला 4552॥0]9 ० शाता4' 
ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: सं. 564 वापिस ले लिया गया। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 379 के खंड (]) में, 'शाभ «ऋथर्ं5०! इन शब्दों के स्थान 
पर “झाभी ए6 6 छाठशंत्ंगाब एवाक्ाला भाव ह9 व5टाठं5८” यह शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड (2) में, ॥॥6 छाठशंदरंणा॥ ]०४8]॥पा०' इन शब्दों 
के स्थान पर (॥6 [.€शांड/भपा०” ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: अनुच्छेद 335 पर एक संशोधन (सं. 530) है जिसके पेश करने 


की अनुमति मैंने डॉ. देशमुख को दी थी? 


कि ाशाए८5४! शब्द के पश्चात्‌ ॥6 ७३८८फक्ात 0]४55८४” ये शब्द प्रविष्ट 


किये जायें।” 
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[ अध्यक्ष ] 
प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 335 में, धाश्या0थ5! शब्द के पश्चात्‌ “॥6 88८7फ़क्वत 2085525! 
ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ हे। 


“अध्यक्ष; फिर हम संशोधन सं. 545 पर आते हैं। इस पर कई संशोधन हें। 
प्रश्न यह है 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 में अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड 
(4) के उप-खंड (क) के परन्तुक को हटाया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: श्री अजित प्रसाद जेन का संशोधन सं. 580 संगत नहीं है। में 58॥ 
पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह है: 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 में अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड 
(4) के उपखंड (क) में, “०७” शब्द के स्थान पर, जो अंत में है, 'थवा0' 
शब्द रखा जाये। 

संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 के निर्देश से, अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित 
खंड (4) के उप-खंड (ख) के स्थान पर, निम्न रखा जाये:-- 


0) हपला झुलइणा 5 वेढाभाालत गा 3९८0वक्लाटट जाती ॥6 छाएशंतह्रणा$ 
णएा भाए |4एछ 786९ 99 38 9906 प्रावष/ ॥6 3प्र079 ८णएा०ा[€व ४५ 
शिक्राभाशा। प्रात 20[8ए5४९८ (7). 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 के निर्देश से, अनुच्छेद 22 के खंड 
(4) के उप-खंड (ख) के स्थान पर निम्न रखा जाये:- 


0) 5$फला कुणाइणा गा तवढक्रा।26 ॥ 2०८09 क॥९०९ जाती 6 कञाएंशंणा$ रण 
भाज़ 44ण9 गाबवंल प्रावेद्ा ग6 बपग0क्ाजए जालिावव एज शथाक्राशा 
प्रात 20ए5८ (7). 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 22 के खंड [4] के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये: 


(4) 7२० 99छ काए्णवकाए  ०्शाएर वशाांणा ४9 4पॉ0752 ॥6 
वलालशा।णा ए 3 ?लश$णा (0 3 [गणाश्ण एथा0व क्या ॥26 70085 


धा।।8655--- 


(9) 


(0) 


था 30ए35079 8044 <णाडंशा९ ए एश$5णा5$ ज]0 ॥९४, 0 9५९८ 
छ€ला, ० भार पथ 00 96 १97ण०80 235, ]प422९5 0 4 प्ाशा 
(0फ्रा ॥95 70007606 ४9७0 ॥6 छक्राधाणा एण 6 56 9९०700 
० 66 ॥0णा]5 ॥4 806 ॥8 वा व3$ तंग 8्परीलशा ८4प5९ 
ए7 5प्ला वैशशाए0ण: 


20ण9१60 ॥90 00॥९9 | 3 5प्रॉ)-2]8प752८ 8$09|] 370756 [6 
वशशापणा एा भा छशइणा 792९7णाव 6 ॥ब्यापा।फ छढा0व 
[7605ट270०0 99 भाज। 89 7906 99 ?थ्वञ9ागशा प्रात 5प्र0-0]805९ 
(0) एण ९8प६४९८ (7); णः 


5प्रए०] [76507 $ व6थ्ा॥९व जा ३८८09 क्ञाए८ जाती ॥6 छञाएशंशआणा$ 
रण भाए |49छ 7446 एज एक्रानाला। प्रावक्ष 5प्र)-28प525 (9) भाव 
(0) एण ९805८ (7). 7 


[(4) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन 
महीने से अधिक कालावधि के लिये निरूद्ध किया जाना प्राधिकृत तब 
तक न करेगी जब तक कि-- 


(क) 


(ख) 


ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके 
हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर बनी 
मंत्रणा-मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के 
पूर्व प्रतिभेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी राय 
में पर्याप्त कारण हैः 


परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम 
कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (7) 
के उपखंड (ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित 
की गई है; अथवा 


ऐसा व्यक्ति खंड (7) के उप-खंड (क) ओर (ख) के अधीन 
संसद निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निरूद्ध 
नहीं है।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: में देखता हूं कि संशोधन 546 पर दो संशोधन है। मैं पहले 


श्री कामत के संशोधन पर मत लेता हूं 


हूं। 


प्रश्न यह हैः: 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 546 में, अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड (7) 
के उप-खंड (क) में-- 


>ज़ा0पएा काधागाए ॥6 कऊततण एण था 34ए5$09 809व जा १220क्‍था९९ जा 
व6 एा0रशंड्रंणा$ 0 5प7-0875९ (9) ० ००८५८ (4)' ये शब्द हटाये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ 
*श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी: श्रीमान, मैं अपने संशोधन सं. 67 को वापिस लेती 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 22 के खंड (7) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये;- 
7) श्रांगालशा 739 09 ]9ए9 [7९5९०7४०९--- 


(8)... ॥6 लाएराडाशाट65 प्रात जाए, ॥॥0 06 20]855 0 2८[855९5$ 0 
९8865 वा जाला, 9 3 9०8४० 739 96 १6भा॥6९0 9 ३3 9थांग्व 
[ण22' वक्षा ॥66 गरणात$ प्राव्षा थाए 44ए एाएण्ंवाएशए 0 
[77/०एशआएएर १ठशाताणा जातर0पा तकांगागार ॥6 क्ृगांणा ण भा 
#वरजांडणाज 3097 गा ३८८09 क्ाा०८ जाती ॥6 |00ए98038 0 8प्र- 
2]8प5९ (3) एा 2]80$८ (4); 


(४७0). ॥6 पाक्शा।जांा 9०गा04 ण ज्ांता धाए छश50ा ॥49 की भा 
29855 0ा 0]85525$ एस ०85९5 96 669०९06 प्रात कराए 48छ एछाएवाए 
ए07 फछञार्एला।ए6 १&शात।णा; भाव 


(०७ 06 0८९6१ 00 96 700ए८4 99 था #4ए50०ज॒ 809व जा कया 
पावफ्राए प्रा65 5प्रॉ7-0]875९ (39) ए ९2]8ए5४८ (4). 7 


[(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि-- 


(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों 
में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली 
किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये 
खंड (4) के उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार मंत्रणा-मंडली 
की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा; 
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(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि 
के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबंधित करने वाली किसी 
विधि के अधीन निरूद्ध किया जा सकेगा; तथा 


(ग) खंड (4) के उप-खंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच 
में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्‍या होगी।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 32 के खंड (4) में, '्रष्ठात5” शब्दों के स्थान पर क्रंष्टात! 
शब्द रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
संशोधन सं. 55, 552 तथा 553, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 222 के खंड () में, "6 श८डतथा 789" इन शब्दों के 
पश्चात्‌ शीश ८णातह्रात्रांणा शांत त6 (राज वप्र0९ ० पा09' ये शब्द रखे 
जायें।” 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 288 के खंड () की व्याख्या के स्थान पर, निम्न रखा जाये:-- 


कफ्रब्यादांका,---॥6 ९ा65श०णा 9ए णएी 3 996 वा [0067 का प5 2८8प३४९ 
8॥9] जाए]प्66 ३ 499ए 0 3 98906 95520 07 7806 90ण ॥6 ८0एगञालशार्शालशा 
ण ग्रॉ5 (णाञ्रापाणात काव ॥0 छञार्शं०प8ए 700९3९0, ॥0शञाप8ावा।श 9 7 
0० 9475 एव 7939 ॥0 96 ला का क्ुथवाणा शाला 2 थी ण वा >भााएटाधि 


ञ 99 


46985. 


[ व्याख्या--इस अनुच्छेद में “राज्य में की कोई प्रवृत्ति विधि” के अंतर्गत राज्य 

की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व पारित या निर्मित 

हो तथा पहले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उसके कोई 

भाग तब पूर्णतः, अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हो।] 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 3]9 के खंड (ग) में, ४5 6 (परभ्ाग्राक्षा णी 8 $92० 
एफ) $लकरं०8 (00एगागरंडडंणा ताल पक्षा 4 07/ (00एगागं5आं0ा' इन शब्दों के 


3690] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


स्थान पर “5 6 (ग्ागञत्षा ण ॥6 एाणा एफ 85206 ('गगञागञडडाणा 0 
838 ॥6 (पग्चागाक्षा ण 8 5986 एफ) $कशं०्ठ (0णगाधांडआ0०7/' ये शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 3)9 के खंड (घ) में, “85 6 (पक्षाग्राक्षा ण भाए "० 59९८ 
एप्।< $छाशंट० (ण्गधांइआंणा' इन शब्दों के स्थान पर “88 6 (परक्चागराक्षा 
वा ण भाए जाल 598० एफा० $चशं०० 0०णगञारंइञंणा' ये शब्द रखे जायें। 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 320 के खंड (4) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये; 


" (4). 'णाएार शक 2905९ (3) ४॥4] 7॥टवुप्ला2 3 ?फ70]0 80एण९८९ (णग़ागांइशंणत 
॥0 96 ८णा5प्रॉ26 35 7059९८९8$ 6 गाल वा जाता भाए शञाठ्ंंशंणा 
॥रला]2व 0 ॥ 2975९ (4) ए 06 6 997 96 7906 07 35 7259९८[5$ 
ग6 गाल जा जाली टीलिए ॥439ए9 926 शाए्शा 00 ॥6 कञाएंशंणा$ ए 
भाटा6 335. 7? 


[(4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोकसेवा-आयोग 
से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिससे कि अनुच्छेद 6 
के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध बनाया जाता है। अथवा जिस 
रीति से कि अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभाव दिया जाना है।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 347 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रखा जाये+- 


#347, ५टटांदा ए/07ंडका #शंदराफ्राह 70 क्राहप्रव€2 ॥70पट0/ 09  #९लांक्ा 
ण॥४7काप्रांदांगा रण व $द६2०.--() 4 0०07970 92था॥९ 7906 ॥] 96 02॥9 
6 शआंवद्या ॥439, ॥ ]6 5 $४79#266 ॥9/ 3 5प्र)/श॥9।| [॥0090707 ० ॥6 


संविधान का मसौदा [369] 


7%कापाबाणा ण 43 9906 १6९ 6 प्रड5९ ए भाए ।काश११2९ 800एशा 99 0 (0 
96 7९९0शा95$९८व एज ात्र 9०, कार्ट गाथा छपी क्राएशप7०2९ ४॥4 3|50 9८ 
णीलंबए 7600शा5९6 एा0पशा0०पा 94 9986 0 काए एभा प्रीशर्ण 0 पा 
एप्रा70056 38 ॥6 739 $9०टाफजि. 7? 


[347. किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा के संबंध में विशेष उपबंध.-तद्विषियक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति 
का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता 
है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये 
तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके 
किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय 
अभिज्ञा दी जाये।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 365 में, ##6 [श€४9०7॥ 799 ॥00! इन शब्दों के स्थान पर 
ना आती ७6 9णात्र [0 6 699०7॥ (0 ॥000! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 2 के संशोधन सं. 500 में, अनुच्छेद 367 के प्रस्थापित नये खंड 
(3) के परन्तुक को हटाया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: संशोधन सं. 562 क। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैंने जो परिवर्तन का सुझाव दिया है, उसके साथ। 
“अध्यक्ष: हां अब वह इस प्रकार बन जायेगा और मैं उस पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 367 में, निम्न खंड जोड़ दिया जाये:-- 


४ (3) #0० 6 छएप्ा70$8658 ०ण का$ (णाशाॉपाणा गटांशा 996 वारथवा5$ भा 
998 गीला गा पाता: 


शिणशकवल्व 9, $प्र]]०९० (0 ॥6 जछञाठएंडआंणा$ ण थाए 89 794९ 9५ 
जशिक्रााकाला। ॥6 268ंवंद्या 739 97 णक्‍ल १९26 कराए 8906 ॥0 0 


3692 ] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


छएछ6 3 गिलंशा 996 (ण' 5पता कपराए0525 38 739 926 ऋऋल्लाीलव वा 
व6 कहा, 7 


[(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये “विदेशी राज्य” से अभिप्रेत है भारत 
से भिन्‍न कोई राज्य: 


परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, 
जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 385 में, *5प०ा ०ण््राशाआट्थाआ इन शब्दों के स्थान पर “८ 
०णागगलाल्थाला एी 35 (.णाआधंप्रांणा' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड () में, “काठ एट्ग्रंव्था ण 6 एगंणा! इन 
शब्दों के स्थान पर, दोनों जगह जहां वे हैं, ॥86 #८9ंतथा ० ]09' ये शब्द 
रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड () के प्रथम परन्तुक में, ध्राशा।ण०6 ॥॥ [5 
धाएंट०! इन शब्दों के स्थान पर ग्राआम0०ा०० ॥ 075 ८|५ए5०” ये शब्द रखे 
जायें।” 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: संशोधन सं. 568 । इस संशोधन पर श्री कामत का संशोधन सं. 
62] है। मैं पहले उस पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 568 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड 
(।) के प्रथम परन्तुक में, 'ए्ञा & ० ये शब्द तथा वर्ण हटाये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


संविधान का मसौदा [3693 
“अध्यक्ष: फिर मैं सं. 568 पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 388 के खंड () के प्रथम परंतुक में, ॥०छएा०5थाग्रा? 4 596! 
इन शब्दों के स्थान पर +ल्ा2०5थागवगरर? 3 शि0शा९6 0, 35 ९ ०४६९ 799 79८, 
8 $9०' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: संशोधन सं. 569 । इस संशोधन पर संशोधन सं. 622 है। में पहले 
622 पर मत लेता हूं: 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 569 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड 
() के द्वितीय परन्तुक में, थ्वा। & ०* ये शब्द तथा वर्ण हटाये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 388 के खंड (]) के द्वितीय परन्तुक में, ॥०छा०5थाग्राए 8 
$/9०! इन शब्दों के स्थान पर 4ढताट्डथाग्राए 4 श0जा]०८ 0: 8 896! ये शब्द 
रखे जायें।” 

संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: संशोधन सं. 580। इस पर एक संशोधन सं. 623 है जिस पर 
मैं पहले मत लूंगा। 


“कि सूची 4 के संशोधन सं. 570 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड 
() के द्वितीय परन्तुक में, (॥#6 [6श5897५ए6 055९॥७0|ए 0एा ॥9 996 इन 
शब्दों के स्थान पर 6 ॥6हांडरभाए० 455०9 ० तब्व 20 जा०2 0 एण 6 
९0ण7९०5४9णावाए 996 0० ण ॥90 9908०, एथ९एश 5प्रटा 38५5४०7७०५ 95$ 9९था 
०णाआपएं20! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


3694 ] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 388 के खंड (]) के द्वितीय परन्तुक में, ॥.6छांड/भाए८ 
#455270]9 ए 4 540०! इन शब्दों के स्थान पर 46टांडभ्वांएट 455९०॥एफए 
णी व शिए्जारल 9 एण 6 ८णा65फ्णाकाए 896 0० एणी 9 990, 35 (6 
००७०८ 7789 ७०! ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 390 में, '0प रण 5प्रता प्रातः इन शब्दों के स्थान पर पा 
ण आंधाकः एणा 5प्०ा पगरा05* ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 392 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये;- 


5 (3) ॥6 छ०ज़ठा$ ९णालिटव जा ॥6 श€्ड्ंतद्ञा 799 05 70९, 09 ॥॥0९ 
३24, 99 2905९ (3) 0 2॥06 367 ॥270 979 ॥॥706 39] 5॥947, 0९07९ 
॥6 ९णगगञालार्लाशा एी 5 (णातश्ञापाणा, 08 &शाटा590]6 99 ॥6 
(70ए७॥70-0&2॥279)| ण ॥6 72णगञगगणा ण पाक, 7 


[(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड (3) और अनुच्छेद 
39] द्वारा राष्ट्रति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहले 
भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्‍तव्य होंगी।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 394 में, (60' इस संख्या के पश्चात्‌ '324', यह संख्या प्रविष्ट 
की जाये, और '388' संख्या के पश्चात्‌ '39', संख्या प्रविष्ट की जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग | में, "ए्माप्राणा०5 ए $886९४” इस उपशीर्षक 
के अन्तर्गत, '[॥6 (शाग्रीणा9 ए 6 $6 ए 8077099...” इन शब्दों से आरम्भ 


संविधान का मसौदा [3695 


होने वाली तथा फरञ्ताब-ायण्णालंब वप्रनंइत्ंलांणा “०2, 947' इन शब्दों तथा 
संख्या पर समाप्त होने वाली कंडिका को हटाया जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में, 'ए्वप्राण०४ ण $8८०४! इस उप-शीर्षक 
के अन्तर्गत कंडिका के स्थान पर, निम्न कंडिका रखी जाये: 


“6 छाराण'॥ ण ९३० ए 6 8965 ॥ा काी5$ एक्ला ॥4॥ ०ण7]756 ॥6 07709 
जाांता गाधर्वाआऑटए एछर्लशणर ॥6 ०ए्राशार्शालशा ए कां5 (णाशॉपाणा 9३5 
८णा.7$९6 ॥ ॥6 ८07०5%णाक्षाए परत भा $98, ॥04-- 


(9)... ॥776 ०८88९ ० ९४८०॥ 0 ॥6 98402$ 0 रिक्रु॥४9ा भाव 84पर/88793, 594॥ 
250 ९णाएआ56 6 शात्राता65 ज़ांसा वागध्वांधर०ए >र्थणर इपटा 
८णााशार्शालशाआ फ्रथल गाए ब्वागगरञईक्रार्त 99 ॥6 (0एथ्गाशशा ए 
॥6 ०07659णक्रा!१ पाता 896 ज्रालीश' प्रात 6 छाण्णंह075$ 0 
6 +जाा4-20 जालात। गपराइवंलाणा ७3०७, क्‍947, 9 02०52; 6 


(0)... ॥76 ९४७४९ 0 ॥6 98926 ए ३१४५३ 8॥4॥/92, ४॥4। 3|50 ८0ण7[7756 ॥6 
छारोणए छांला वगाधलरवाआटज ऐर्लशणर इपता एक्ाशारशाशा 5 
८णा[75९6 का 6 (कं एणगाय5$डणाला' $ शित्शारर ण शिाा! 
श90099. 7 


[इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-श्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट 
होगा जो इस संविधान के आरम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट 
था तथा- 


(क) राजस्थान और सोराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्यक्षेत्र भी 
समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार द्वारा प्रांतातीत 
क्षेत्राधकार अधिनियम 947 के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे 
आरम्भ से ठीक पहले प्रशासित थे; तथा 


(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-श्षेत्र भी समाविष्ट होगा 
जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले पंथ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त 
में समाविष्ट था।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


3696] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग ग में, 'ए्वप्राण०४ ए परा0ं४ इस उप-शीर्षक 
के अन्तर्गत प्रथम दो कंडिकाओं के स्थान पर निम्न कंडिका रखी जाये: 


6 &छतग्राणए ण ९३० णएी ॥6 99085 ए 0], (ए०गए भाव एढा।ां 89] 
८०756 ॥6 2क्राणए जाता गाव 9वणर ॥6 2णशाशशार्शालशर्एा 
गर5 (7णाशापा।णा ए३४ ०णाफ्आा5९6 जा ॥॥6 (रांर्ल (एणााग्रं$डंगाश' $ 20णा06 
ण शगरला-४ ाफ्ा३, (८07९2 भाव 79०, 7659०2०ए८।ए. 7 


[अजमेर, कोड़गु और दिल्ली में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-द्षेत्र 
समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमश: अजमेर-मारवाडा, 
कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्‍तों के प्रांत में समाविष्ट था।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | में, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि 
रखी जाये:- 


“8. (शाआधब उिप्रास्यप ए करा22शाटर राव पाएटआाश्थांणा, 7 
[8. केन्द्रीय गुप्त वार्ता और अनुसंधान विभाग।] 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष; फिर हम सूची 5 पर आते हैं। संशोधन सं. 64 पेश नहीं किया 


गया। मैं सं. 655 पर सदन का मत लेता हूं। 


मैंने 


प्रश्न यह हे: 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | की प्रविष्टि 75 में, फशाएप्राशाड$, 
30फ़शा०८४” इन शब्दों के पश्चात्‌ फञांशं।०७४९०४” शब्द प्रविष्ट किया जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, संशोधन सं. 66 पर मेरा एक संशोधन है जो 
आज सवेरे दिया था। उसे पेश हुआ समझ लिया गया था। 


अध्यक्ष: हां, में इस पर मत लेता हूं 
प्रश्न यह है: 


“कि “£८०७/” शब्द के स्थान पर “00० ॥97' ये शब्द रखे जायें और सप्तम 
अनुसूची, सूची 3 की प्रविष्टि 46 में दो अर्ध-विराम हटाये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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*थ्री एच.वी. कामतः अशुद्ध विराम-चिह्न, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 46 में, “0८ शा ॥2 
5पएएथा6 (0प्रा इन शब्दों के स्थान पर “«व्छा गाल डफाथा८6 ('०प्रा ये 
शब्द रखे जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष; अब हम सूची 6 पर आते हैं संशोधन सं. 68 | 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 48 के खंड (5) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये:-- 
5) ७&फ्र[]*्ल 00 6 जकाठएगंग्रणा$ एण 5 (णाज्ञॉापाणा 200 ए थभाए 99 
77346 9प एग्ञाक्राकश, ॥6 ८णका॥038 एफ इशएण८९ एण 9श$80ा5$ इशशा? 
वा वी वावांक्षा #पवां क्राव 8&९८0परा5$ ॥6फुशापाला। 2704 6 
बवागरशाभाएट ए0एछ35$ ण 6 (णाएाणीक्ष क्राव 3प्रशांत-(0शालव 


8॥9|] 96 5प्रणा 45 749 96 [॥258ट८70९0 99 #प25 9946 99 06 श€॥ंवला 
भीराः ८णाइप्रॉ्ाणा णांगी ॥6 (णए7/060 भाव 3१ प्रशांग-0शादव. 


[(5) इस संविधान के तथा संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की प्रशासनिक 
शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने 
के पश्चात्‌ राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि कंडिका 3 की उप-कंडिका () के खंड (छ) को हटाया जाये, और 
अवशिष्ट खण्ड “(॥), 6), 6) और (0' के वर्णों की संख्या कमश: (8), (॥), 
6) और 0) की जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: संशोधन सं. 625। इस पर श्री चालिहा का संशोधन सं. 630 है। 
मैं उस पर मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 6 के संशोधन सं. 62 में, षष्ठ अनुसूची की कण्डिका (4) की 
प्रस्थापित उप-कंडिका की प्रथम तीन पंक्तियों के स्थान पर निम्न रखा जाये:-- 


5 (4) वा ॥6 (00एछआत0णः 8॥9 ॥4376 ।प।९5 762पत72-- 7? 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि कंडिका (4) में निम्न उप-कंडिका जोड़ी जाये: 


(4) 


[(4) 


पुल र२टशाणाओ (0०फ्राला ण 6 /)9्रा" (0, 48 2 ०४४९ 7989 06, 
]739५ जाती ॥6 काल्शं०प्र5 कू[एा0एणव णी 6 (ए0शटाण 7976 7प९5 


7227४7॥8-- 

(9)... 76 ९णाशापाणा] ण श]३2९ (०प्राटं।$ भाव ९०0प्रा5 भा।॑ ॥९ 
7०णएल$ [0 906 ूशाटांडइटव 99 गला प्रावद्षा ॥5 949 ९7/9[0॥; 

(७0) ॥76 [0०८47स्‍76 40 968 70॥07९206 99 ए]82९ (70फ्राल$ 0 ९८0प्रा5 
ध ॥6 79 0 5प्रॉ5 ॥0 25४८5 प्रास्‍व./ 5प्र-.शवश्ाध[ () एण 5 
[7४9£7/9[07; 

(०) ॥॥6 ए90०2८687न्‍क्‍ट ॥0 96 7007०06 979 06 काग्रा।ए। 9 २८९०० 
(0पालां। 0 20पर॥$ ०णागाॉपास्व 99 इप्ला (०णालां। का 2९०5 
भाव ताला ए0००८वा९95 प्रात 5फ्र छगगशागुओं (2) ण हाी$ 
7973९॥9[0॥; 

(6) ॥6 शागिटशालशा णए 96टांड्रणा$ भाव 09658 णए इपला (0णफ्राटा5 
भा ९0प्रा(5; 

(९) थी गाल भाली]॥9 7भाशा$ णव6 ट्क्ाजाश 0प्र ण ॥6 छएएंडंणा$ 


रण 5फ्र-0भ9शाभ[ुआ5 () व (2) ण ॥5 एथवशाथ॥. 


यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन 


से-- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन 
प्रयोक्तव्य उनकी शक्तियों के; 


इस कंडिका की उप-कंडिका () के अधीन व्यवहार-वादों और 
मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की 
जाने वाली प्रक्रिया के; 


इस कंडिका की उप-कंडिका (2) के अधीन अपीलों और अन्य 
कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ या ऐसी परिषद्‌ द्वारा 
संगठित किसी न्यायालय द्वार अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 
के; 


ऐसी परिषदों ओर न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के 
परिपालन के; 
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(ड) इस कंडिका की उप-कंडिका () और (2) के उपबन्धों को 
कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, विनियमन 
के लिए नियम बना सकेगी।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कंडिका 5 की उप-कंडिका (3) में, “॥70 ॥6 60ए&॥०ण ः 799 ४७५ ॥प25 
ए65279० 06 छा0०८८१ंपा८ 00 96 0009०१ ४ 5परट2) 078' इन शब्दों के स्थान 
पर 40 शांत हा6 फ़ाठ्शंग्ंगाड एी पांड एगवटावणी णः एथबष्टाथए 4 2009? ये 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि कंडिका 20 की उप-कंडिका (2) के परन्तुक में, “८]9प८५०४ (०), (9 
,70 (2)' इन शब्दों, कोष्ठकों तथा वर्णों के स्थान पर “८05९४ (७) 90 (0' 
ये शब्द, कोष्ठक तथा वर्ण रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 06 में, '('णाहगप्रणा ७55८7 ० ॥089, इन शब्दों के स्थान 
पर “(0णाह्माप्था 455९४ ० ॥6 0707 ० ॥09' ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 348 के खंड (3) में 'शाभ] 0णाः ॥6 छपा090505 रण 6 5थ्कंत 
टाग्रप5७ 96 0०९८॥०१ 00 96 06 बपराणरॉ॥स्‍४८ 65 त८०० इन शब्दों के स्थान 
पर “9 96 46९॥०९१ 00 96 06 2प70797ए6 (९छ शरण का 6 जशाशाई॥ 
[भाएप्र42० प्रात तां5 थ।ंट०? ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष: अब में संसद में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि भाग ॥6 में र॥ण7765' शब्द के स्थान पर “छपध्ा] ०।355९५” ये शब्द 
रखे जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


3700] भारतीय संविधान सभा [6 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


पर 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | की प्रविष्टि 67 में, ॥20005' शब्द के 
पश्चात्‌ (470 थ्वाए9९०6छ 0१] डं65 6 ॥थाश्ा।5? ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष: एक आनुषंगिक संशोधन है। 
प्रश्न यह हैः 


“कि अनुसूची 7, सूची 3 की प्रविष्टि 40 में, ''्वा0 थाशक्षा।5" इन शब्दों के 


पश्चात्‌ “000८0 प्रा ॥056 4९९९१ 9५ ए9ाशा 09 8ए७9 0796 एी्रांणाव 
राएणथा०८' ये शब्द जोडे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: में मान लेता कि बंगाल के नाम के स्थान पर पश्चिमी बंगाल रखने 
विषय में संशोधन स्वीकृत हो गया। ठककर बापा का एक संशोधन है जिस 
मैं सदन का मत लूंगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि परन्तुक 64 के परन्तुक में ये शब्द प्रविष्ट किये जायें, '?0शंक्‍वल्व 
पर वा ॥6 9986 ए ७३०9३ 8॥ा47 [श2 39 96 2 गांगांडश वा टाक्वाए2 रण 
व09 छरधि2, ए॥0 739 क 3क्‍070णा ४9९ का 2ग्रा26 ए ॥6 ए९ा॥र९ एि 6 
90०ा०१7९0 (2४८९४ 26 928९९ण़क्मत 0]855९5 0 थाए तगीश ण0णाफ, 7 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: आज स्थगित होने से पूर्व, हम कार्यक्रम सम्बन्धी कुछ प्रबंध करेंगे 


कि हमें क्‍या करना है। मैं मान लेता हूं कि हम आज मध्यान्ह के पश्चात्‌ नहीं 
बैठेंगे। में सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने बोलना चाहते हैं 
ताकि मैं क्रम तथा समय नियत कर सकूं। अगले शनिवार को बैठने के विषय 
में मेरे लिये अभी विनिश्चय करना संभव नहीं है। मैं शुक्रवार को निश्चय करूंगा 
कि हम शनिवार को बेठेंगे या नहीं। दिन प्रति दिन के सत्रों के विषय में, सदन 
की इच्छा क्‍या है? 


*कई माननीय सदस्यः प्रति दिन पांच घन्टे। 


“प्रो. एन.जी. रंगा (मद्रास: जनरल): ढाई बजे से साढे छह बजे सायंकाल 


तक एक बैठक, ताकि हम केवल एक बार आयेंगे 


संविधान का मसौदा [370। 


*धध्यक्ष: प्रत्येक वक्‍ता के लिये क्‍या अवधि होगी। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: मेरा सुझाव है 45 मिनट हो, और प्रति दिन 5 घंटे हो 
ताकि सदस्यों को इस सत्र तथा अगले सत्र तक कुछ दिन मिल जायें। 


*कई माननीय सदस्यः आधा घंया। 


“अध्यक्ष: बीच की बात सही, प्रत्येक वक्‍ता के लिये 20 मिनट की अवधि 
होगी। 


“माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः अभी तो हम यही निर्णय कर सकते 
हैं कि हमें कल बैठना चाहिये या नहीं। इस बीच में यह अभीष्ट होगा यदि आप 
सदस्यों से कह दें कि जो बोलना चाहते हैं वे अपने नाम आप को दे दें। सामान्य 
वाद-विवाद में जो वक्ता भाग लेना चाहते हैं उनकी संख्या जानने के पश्चात्‌ आप 
यह निश्चय कर सकेंगे कि हमें प्रति दिन दो सत्र करने चाहिये या नहीं और 
प्रत्येक वक्‍ता को कितना समय देना चाहिये। इस समय किसी को भी पता नहीं 
है कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि वक्ता बहुत नहीं होंगे तो प्रत्येक सदस्य 
को अधिक समय भी दिया जा सकेगा और प्रति दिन एक सत्र से ही काम चल 
जायेगा। अत: मेरा सुझाव है कि आप केवल कल तक के लिये ही बैठक निश्चित 
करें ओर इस बीच सदस्यों से कहें कि वे अपनी इच्छा आपको बतायें, जिससे 
कि आपके पास वक्‍ताओं की सूची हो और आप अन्य बातों का निर्णय कर सकें 
कि प्रत्येक वक्‍ता को कितना समय मिले और प्रति दिन कितने सत्र हों-एक या 
दो। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में यह व्यवहारिक सुझाव हे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: कया मैं कह सकता हूं श्रीमान, कि हम कल यथावत 
दस से एक तक तथा तीन से पांच बजे तक बेठें? 


*अध्यक्ष; इस समय मेरा निश्चय है कि हम कल यथावत्‌ 0 बजे समवेत 
हों और मैं सदस्यों से आशा करता हूं कि यदि वे वाद-विवाद में भाग लेना चाहते 
हैं तो आज सायंकाल तक कार्यालय को अपने नाम भेज दें। उस सूचना से मैं 
बैठक का समय आदि निश्चित कर सकूंगा। मैं कह सकता हूं कि सदस्यों को 
अधिकार होगा कि वे नाम देने पर भी चाहें तो वाद-विाद में भाग न लें। 


सदन कल के 0 बजे तक के लिये स्थगित होता हे। 


तत्पश्चात्‌ू सभा बृहस्पतिवार ॥7 नवम्बर 949 के ॥0 बजे वक 
के लिये स्थगित हुई। 
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